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 लोके  सभा

 इन  मजिस्ट्रेटों के  कार्य  का  न्यायिक
 ३०  १९५३

 द्वारा  कियां  जाता  है  ।  किन्तु उनका  यात्रा
 पदेन

 की  gon  दो  बजे  समंवेत  हुई  कार्यक्रम  रेलवे  अधिकारियों  के  परीक्षण  से

 उपाध्यक्ष  महोदय
 अध्यक्ष-पद  पर  आसीन

 बनाया  जाता  हे  ।

 प्रश्नों
 के  मौखिक  उत्तर

 रेलवे  मजिस्ट्रेट  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  माननीय

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या F20RR.  श्री  एस०  एल०  द्विवेदी

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 एसी  frat  आई  हैं  कि  जो  eater

 मजिस्ट्रेट ड्यूटी  पर  होते  हें  वह  अपना

 दौरा  तो  गाड़ियों  पर  शो  करते  हें  लेकिन
 काय  ;

 यात्रिक  रेलवे  सिगरेटों  का

 जगह  चले  जाते  हें
 ?

 क्या  इन  मजिस्ट्रेटों  के  स्थानों

 श्री  शाहनवाज  मेरे  पास  ऐसी
 को  स्थायी  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  है  ;

 कोई  इत्तला  नहीं  |  अगर  आनरेबल  मेम्बर सर

 क्या  इन  मजिस्ट्रेटों  के  काम  का  के  पास  ऐसी  कोई  इत्तला  हो  और  वह  मुझे

 at  में  मुनासिब  कार्यवाई  करूंगा  |

 खनके  प्रधान  कार्यालय  पर  निरीक्षण  करने

 के  लिये  जब  कि  वे  सफ़र  कर  रहे  होते  हैं

 कोई  अधिकारी  हैं  ?
 श्री  एम०  Uso  द्विवेदी  :  माननीय

 मंत्री  महोदय  यह  बतलायेंगें  कि  जो  पंसेन्ज्स

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के
 टिकट  ले  कर  नहीं  चलते  ह  और  रास्ते

 सचिव  शाहनवाज़  में  पकड़े  जाते  हें  तो  वह  पैनल्टी  के  साथ

 रेलवे  मजिस्ट्रेटों का  कार्य  बिना  अपना  किराया  देने  के  लिये  तैयार  होते

 के  मुसाफ़िरों  पायदानों पर  सफ़र  लेकिन  फिर
 भी  .  मैजिस्ट्रेट  अपने  केसेज  को

 करने  वालों  रेलों  में  या  स्टेशनों पर  बढ़ाने  के  लिये  उन  को  पकड़  लेते  इस  का

 अनधिकृत  रूप  से  सामान  बेचने  या  भीख
 क्या  कारण  हू  और  इसके  लिये  क्या  कोई

 मांगने  तथा  इसी  प्रकार  के  अन्य  अपराधों
 की  जा  रही  है  ?

 का  जो  भारतीय  रेलवे  अधिनियम  के

 आते  तत्कालिक  मुक़दमा  करते  att  शाहनवाज़ खां खां  :  इस  की  भी  मेरे

 हे

 211  P.S.D.
 ग्यास  कोई  दत्त ला  नहीं  है  ।
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 सरदार र्०  एस०  सहगल :  क्या  सरकार  ने  अनधिकृत  रूप  से  चीजें  बेचनें  वालों  कोर

 इस  बात  पर  ग़ौर  करेगी  और  इसके  ऊपर  तथा  बच्चों  के  भीख  मांगने  को  रोकने  के

 तहक़ीकात  करेगी  कि  जो  लोग  टिकट  ले  लिये  कठिन  प्रयास  किये  है  ।

 कर  नहीं  चलते  और  पकड़े  जाते  हें  उन  में  से
 श्रीमती  ए०  काले  कया  में  जान  सकती

 पुरा  दाम  देने  के  लिये  तैयार  होते
 हूं  कि  बिना  सफ़र  परिणामस्वरूप

 ह  इसके  एण्ड  fiend  मालूम  करने
 रेलों  को  कितनी  हानि  सहनी  पड़ती  हैं

 ?'

 की  कृपा  करेंगी ?

 श्री  प्राह नवार  जो  लोग  बगर

 उपाध्यक्ष  क्या  हम  चर्चा

 करनें  जा  रहे  ?

 टिकट  सफ़र  करते  हैं  उन  लोगों  से  पूरे  टिकट

 की
 क़ीमत  वसूल  की  जाती  है  साथ  ही  उन  के  श्रीमती ए०  काले  :  गत  औसतन

 काफ़ी  सख्त  जुर्माना  भी  किया  जाता  है  ;
 उपाध्यक्ष  क्या  माननीय  मंत्री

 और  अगर  आनरेबल  मेम्बर  को  उस  के  जी  के  पास  बिना  टिकट  पत्रा  करने  के

 तादाद
 व

 शुमार  की  जरूरत  हो  तो  में  दे

 सकता हुं  ।
 कारण  रेलवे  को  हुई  हानि

 के  आंकड़े हैं  !

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 मेरे  पास  इस  बात उपाध्यक्ष  महोदय  :  नहीं

 उस  की  ज़रूरत  नहीं  है  |
 कें  तो  आंकड़ें  नहीं  हें  किं  बिना  टिकट  के  सफ़र

 से  रेलवे  को  क्या  हानि  हुई  किन्तु
 a  आंकड़ें

 डा०  चन्द्र
 :  माननीय  मंत्री

 हू  कि  इस  साधन  से  हमें  कितनी  हानि  हुई
 ।'

 महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 श्री सी०  आर०  चौधरी  :  क्या  में  जान

 कितने  ऐसे  लोग  हें  जो  कि  आवारागर्द  हें

 ar इस  तरह  से  घूमते  हुये  बहुत  दफ़
 सकता हूं  कि  न्यायिक

 गिरफ्तार भी  हो  चुके  हें  ।
 हे

 ? रूप  से  ये
 यात्री  मजिस्ट्रेट  किसके  अंतगंत

 श्री  wera  हिन्दुस्तान  में
 उपाध्यक्ष  :  ज़िला  मजिस्ट्रेटों

 कितने  आवा राग दं  हे  इस  की  तादाद  कैसे

 बतलाई जा  सकती  हें  ।
 er

 डा०
 ata  चन्द्र  हिन्दुस्तान  के  अन्दर

 श्री  सी०  आर०  चौंध री
 :  यह  किस

 नहीं  ऐसे  marae  जो  कि  रेलवे  में  चलते
 प्रकार  निर्धारित  किया  जाता  है  ?

 हू  उन  का  सवाल  है
 ?  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  (att

 बी०  :  ये  सब  जिला  मजिस्ट्रेटों  के
 श्री  शाहनवाज़  at:  रेलवे  में  कोई

 मावा राग दे नहीं  है  ।

 c
 हे  ॥

 श्री  eto  के०  चौधरी :  में  ज्ञात कर  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  अभी

 सकता  हु  कि  चलती  हुई  गाड़ियों  में  मंत्री  महोदय  ने  मेरे  दोस्त  सहगल  साहब

 विकृत  रूप  से  सामान  बेचने  और  भीख  मांगना
 के  सवाल  के  उत्तर  में  एक  बयान  देने  की

 कोशिश  की  आप  कृपा  कर  के  आज्ञा बन्द  करने  का  काम  भी  इन  मजिस्ट्रेटों  के

 कार्य का  भाग  है  ?
 दे  दे ंकि  वह  उसे  फिर  से  बतला  दें  ।

 थो  शाहनवाज़ षा  यह  इन  मजिस्ट्रेटों  उपाध्यक्ष  नहीं  काफ़ी

 के  कायें
 का

 एक  भाग  है  तथा  इन  मजिस्ट्रेटों  |
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 श्री  सैय्यद  अहमद  :  क्या  माननीय  मंत्री  अथवा  जांच  करने  वाले

 महोदय  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  चोरियों  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता

 क्या  यह  बात  सच  है  कि  टिकट  कलेक्टर  और  प्लेटफार्मो तथा  चलती  हुई  गाड़ियों

 लोग  बगर  टिकट  लोगों  को  पकड़ते  हें  और  में  मुफ्त  यात्रा  करने  दिया  जाता  है
 ?

 उनसे  कहते  हे  कि  हम  तुम  को  कन्सेशन  दे

 कर  छोड़  देंगे
 ?

 मान  लीजिये कि  चाज  बीस
 इन  चीज़ों  को  रोकने  के  लिये

 सरकार  क़दम  उठा  रही  है
 ?

 रुपय  हें  तो  कहते  हें  कि  चार  रुपये  ले  कर

 छोड़  देंगे  ।  रेल  तथा  यातायात  मंत्रो  के

 सचिव  शाहनवाज़  at):  बिना  टिकट
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  सब  कार्यवाही

 सफ़र  करने  वाले  यात्रियों को  पकडे  जाने

 करने  के  सुझाव  हें  ।  एक  मननीय  सदस्य  को
 पर  उस  स्थान  जहां  कि  रेलवे  मजिस्ट्रेट

 भला  बेटिकट  सफ़र  में  क्या  रुचि  हो  सकती
 अपना  कार्यालय  रखता  बिना  टिकट

 ह
 ले  जाया  जाता  किन्तु  छोड़  जाने पर  उन्हें

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :
 क्या

 बिना  टिकट  यात्रा  नहीं  करने  दी  जाती  ।

 नीय  मंत्री  महोदय  ag  बतलावेंगे  कि  क्या
 यह  बात  सही  नहीं  हे  कि  बिना

 बह  उस  बयान  को  टेबल  पर  रखने
 की

 कोशिश
 टिकट  चीजें  बेंचने  वालों  तथा  अन्य  लोगों

 करेंग  ?

 पर  इन  मजिस्ट्रेटों द्वारा  ध्यान  नहीं  दिया
 कोई  उत्तर  नहीं  दिया  गया  |

 जाता  |  उन्हें  बिना  टिकट  पक  बने  पर

 उपाध्यक्ष  महोदय  अगला  |
 टिकट  मुसाफ़िरों की  भांति  व्यवहृत  किया

 रक्षा  संगठन  मंत्री  जाता है  ।

 माननीय  सदस्य  स्वयं  कहते  हें  कि  वह  बिना

 स्टेशनों  के  समस्त  कर्मचारियों

 टिकट  सफ़र  कर  रहे  थे  ।
 गार्डों  तथा  टिकट  चेक  करने  वाले  कर्मचारियों

 उपाध्यक्ष  वह  सूचना
 दे  रहे

 को  ये  निदेश  ह  कि  भिखारियों  तथा  अन्य

 wet  नहीं  पूछ  रहे
 ।  अनधिकृत लोगों  को  गाड़ियों  में  चढ़ने से

 श्री  सैयद  में  ने
 उनके

 साथ  रोकें  तथा  स्टेशन के  क्षेत्र  से  बाहर  हटवा

 बिना  टिकट  सफ़र  किया  था  ।  =  |

 बिना  टिकट  सफर  श्री  एम  uso  द्विवेदी  :  क्या यह  बात

 *१०६७,  श्री  एल०  द्विवेदी  सच  हे  कि  जहां  कहीं  भी  धार्मिक  मेले  होते

 घामिक  स्थान  होते  ऐसे  मौक़ों  पर
 क्या  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 बेहिसाब  लोग  रेलों  में  घस  जाते  हें  और
 करेंगे  कि  यह  ठीक  हैं  कि  बिना  टिकट  सफ़र

 करने  वालों  को  पकड़ने  पर  उस  ठद् चन
 टिकट  की  जांच  करने  वाले  लोगों  को  अपनी

 कारवाई  बन्द  कर  देनी  होती  है
 ?

 और  यह
 जहां  कि  यात्रिक  मजिस्ट्रेट  का  कार्यालय

 सच  हे  तो  इस  को  बन्द  करने  के  लिये  क्या
 होता  बिना

 टिकट
 के  ले  हे

 तथा  छोड़  जाने  पर  बिना  टिकट  यात्रा  करने
 कोई  उपाय  नहीं  किया  गया

 ?

 जाता  है
 ?  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  एल०

 इसका  कया  कारण  है
 कि  बिना  ato  जो  शिकायतें आप  ने  की  हैं

 बसी
 शिकायतें  हो  सकती  हें  कि  जब  बहुत टिकट  सामान  बेचने

 वालों
 पर

 यात्री
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 चय

 भीड़  होती  है  यह  बहुत  बड़े  मेले  होते  सन  १९५१-५२  मं  VWWRSE, ACB ३

 जेसे  कि  कुम्भ  जब  लाखों की  रुपये  और  व्यय  é,  TE,ARE  रुपयें  था

 लादाद' में मुसाफ़िर चढ़ते हे में  मुसाफ़िर  चढ़ते  अगर वह  ज़बर
 att  नम्बियार  :  क्या  में  जान  सकता

 दस्ती  घुस  जायें  तो  स्टेशन  स्टाफ़  के  लिये
 हूं  कि  उन  टिकट  जांचने  वालों  जो

 मुमकिन  नहीं  कि  वह  अपना  काम  कर  सकें
 ।

 अपने  भाग  का  रुपया  प्रति  मास  इकट्ठा
 लेकिन  जितनी  कारवाई  हम  कर

 सकते  नहीं  दण्ड  के  लिये  ant  5 वीट  भरी

 हें  बह  करते  हैं  ।

 जा  रही हे  ?
 श्री  एम०  एल०  में  ने  यह  बात

 पूछी  थी  कि  चूंकि  यह  पहले  से  मालूम  है  कि
 श्री  शाहनवाज़  खां  :  जी  यह  बात

 सही  नहीं  है  ।
 भीड़  हो  जायेंगी  क्योंकि  वहाँ  बराबर

 TAT  होता  रहा  और  जाने  वाले  मुसाफ़िरों  डा०  परसून  :  सरकार रसे  स्टेशनों  पर

 को  तक़लीफ़  होती  हू  उन  की  सुविधा  के  लिये  बे  टिकट  मुसाफ़िरों के  विरुद्ध  सावधानी

 रेलवे  विभाग  जो  कन्वेंशन  दे  रहा  है  उस  को  बरत  सकती  है  wat  कि  इसलिये  टिकट

 कया  रोकने  की  कोशिश  की  जायेंगी  ?
 उपलब्ध  नहीं  है  किं  दिये  ही  नहीं  जाते

 ?

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री  :  अगर  माननीय  श्री  शाहनवाज़  खां  जहां  तंक  हम

 सदस्य  कोई  खास  जगह  बतलावेंगे  तो  हालांकि  ऐसा  कोई  स्टेशन  नहीं  ह  जहां

 पहले  से  इन्तजाम करते  लेकिन  और  टिकट  न  fad  जाते  हों  |

 भी  इन्तजाम  करेंगे  |
 श्री  सरमा  मध्य  रेलवे  में  ।

 श्री  क्या  सरकार इस  बात  से

 सन्तुष्ट  ह  कि  जांच  करने  वाले  कर्मचारी
 श्री  शाहनवाज  खां  माननीय

 सदस्य  हमें  ऐसे  स्टेशनों  की  सूची  दें  eet के
 निदेशों  को  समुचित  रूप  से  लागू  करते  हू

 ?

 श्री  एल०  बी०  शास्त्री  :  जहां  तक  हमें
 श्री  जयपाल  सिंह  अभी  अभी  ह

 मालम  निदेशों  का  पालने  किया  जा  रहा
 a

 बतलाया  गया  fe  यह  प्रयोग  केवल  बम्ब

 ग  |  उत्तर  उड़ीसा  और  आसाम  में  किये

 जा  रहे  हें  ।  क्या  इसका  अथ  यह  है  कि  अन्य श्री  एन०  श्रीकान्त  नायर  :  क्या  में
 प्रान्त  कम  ईमानदार  और  कम  अपराधी

 जान  सकता  हूं  कि  इन  बे  टिकट  यात्रियों  से

 ईके रा ये  तथा  जर्मान  के  रूप  में  प्रति  ag

 कितना  रुपया  वसूल  होता  है  और  मजिस्ट्रेटों  श्री  क्या  सरकार को  विदित

 थर  तथा  लोगों  को  जेल  पूजन  प्र  वहां  उन्हें  हे  कि  रेलवे  कर्मचारियों द्वारा  टिकट  जारी

 रखने  पर  क्या  खर्चा  आता  ह
 ?

 करने  में  देर  कर  देने  की  प्रथा  अब  भी  जारी

 जब  तक  गाड़ी  नहीं  आ  वे
 at  शाहनवाज  खां  यह  योजना

 उत्तर  उड़ीसा और

 खिड़की  नहीं  खोलते  और  टिकट  जारी  नहीं

 आसाम  के  कुछ  भाग  में  चलती  है  ।  मेरे  पास
 करते  ।  जब  गाड़ी  आती  हे  तो  लोग  डिब्बों

 में  भर  जात ेहे  तथा  टिकट-कलक्टरों  और
 उत्तर  प्रदेश  के  आंकड़े  ह  ।  सन्  १९५०  में

 अर्थात्  ३०  १९५०  से  ३०
 चेकरों  को  रुपया देते  हे

 ?

 १९५१  तक  कुल  आय  २१,७४,४४३  रुपये  श्री  शाहनवाज़ खां  :  में  यह  नहीं  कहता

 तथा  कुक  व्यय  ८,१६,०९३ रुपये  था  कि
 हमारी

 रेलों
 में

 सब  कुछ  बिलकुल  ठीक
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 हू  ।  vat  wet  ऐसा  हो  सकता  है  कि  टिकट  व्यय  करना  समस्त  खर्चा  aq  द्वारा

 जारी  करने  वाले  प्राधिकारी जनता  को  वहन  किया  जायगा ॥

 असुविधा  पहुंचा  रहे  हों  किन्तु  डा०
 राम  fag:  इन  उम्मीदवारों

 एसा  नहीं  है  ।  यदि  इस  प्रकार  के  कोई  मामले
 के  चुनाव  की  eas  क्या  हें

 ?

 हू  तो  माननीय  सदस्य  कृपया  उन्हें  रेलवे
 उनका  उमस

 मंत्रालय  के  लायें  जो  कि  उचित

 डा०  पी०  एस०  देख

 २०  और
 २६

 के  बीच  में  होनी  चाहिये

 ॥
 कार्यवाही  करेंगा  ।

 प  में  उन्हें  Te छ
 प्रशिक्षण

 होना  चाहिये  +
 छ  ह  prec ह

 | ्ਂ
 ्र  "  CR

 अंतररष्ट्रीय रि लान  युवक  चीनी  कि  सरकारी  कर  छत  रवा  सम्भावना

 हो  ।  जहां  तक  सम्भव  हो  वे  एसे  व्यक्ति  होने काय  क्रम
 चाहियें जो  कि  खतों  मं  जा  कर  काम

 *  १०६८,  डा०  राम  सुभग  सिह

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की

 र  खंती  में  सुधार  करें  ।

 डा०  राम  सुलग  सिह  नया  अमरीका
 कृपा  करेंगे  कि  अमरीका  की  अन्तर्राज्यीय

 किसान  यवक  विनिमय  कार्यक्रम  की  मंत्रणा
 म॑  उनकी  यात्रा  के  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार

 समिति ने  भारत  सरकार  से  सन  १९५३
 का  कोई  हाथ  होगा

 ?

 डा०  पी०  एस०  दीवाने  इसमें  भारत म
 भारतीय  किसान  युवकों  को  अमरीका

 भजन को  कहा  सरकार  को  कुछ  नहीं  करना  होगा  ।  अमरीका

 यदि  तो  कितने  युवक  सन्
 में  कई  परिवार  हें  जो  कि  उनकी  देखभाल

 करेंगे  और  ये  परिवार  अमरीकी  दूतावास १९५२  में
 अमरीका  भेजे  जायेंगे  ?

 द्वारा चने  गये  हैं  ?
 उनका  चुनाव  किस  प्रकार  होगा

 ?

 श्री  दामोदर  मेनन  :  क्या  जान

 मंत्रो  पी०  ए  स०  देशमुख )  सकता  हूं  कि  इन  किसान  युवकों  को  वह

 कृषि  के  किसी  विशिष्ट  काय  में  प्र  शिक्षित जी  हां  ।

 किया  जायगा
 ?

 गन् द्र हू  एच  क्लब्स  के  खर्चे

 पर  और  पांच  स्वयं  अपने  खर्चे  पर  डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी  हां

 प्रारम्भिक चुनाव  राज्य  चुनाव  किन्तु  प्रशिक्षण  को  कोई  निश्चित  पाठ्यक्रम

 समितियों  द्वारा  किया  जायगा  और  अन्तिम  निर्धारित  नहीं  है  ।  यह  उस  परिवार  पर

 चुनाव  केन्द्रीय  चुनाव  समिति  करेगी  जो  कि  उनकी  देखभाल  करेगा  तथा  विद्यार्थी

 विशेष  की  मर्ज  पर  छोड़  दिया  जायगा  ॥
 डा०  राम  सुलग  fag:  क्या  में  जान

 सकता  ह  कि  इन  विद्यार्थियों  का  सारा  खर्चा  st  एस०  एस०  गरुपादस्वामो  :
 कया

 क्लब्स  द्वारा  किया  जायगा  अथवा  में  जान  सकता  हुं  कि  चुनाव  समितियां  चुनाव

 भारत  सरकार  भी  इसका  कुछ  अंदा  रहने  कर  चुकी  और  यदि  at,  तो  किन  किन

 करेगी :?  राज्यों  से  विद्याथियों को  चुना  गया  ह
 ?

 Sas  ore
 डाली

 नमन

 दीवाने  NAD  MPS  डा०  शी०  एस०  यु  वनों
 के

 युवकों  छोड़  जिनको  कि  अपना  अथवा  राज्यों  के  नाम  मेरे  पास  मौजद  नहीं

 Tae 4  जाने  और  आने  का  पारवत
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 श्री  दादी क्या  वे  राज्यवार  चुने  जाते
 थ्री  बूवराघसामी :  इन  युवकों के

 चुनाव  में  सरकार  केवल दो  ठीक  योग्यतायें

 डा०  पी०  एस०  जी  नहीं  ।  ही  देखती  हू  अथवा  पूर्व  अनुभव  का  भी  विचार

 रक्खा  जाता  है  ?
 श्री  क्या  १९५३  का

 चुनाव

 किया जा  चुका  है  ?
 डा०  पी०  एस०  देशमुख

 :
 यद्यपि  शैक्षिक

 योग्यता  को  भी  ध्यान  में  रक्खा  जायगा
 डा०टपी०[ए  देशमुख  :  यह  सब

 तथापि  खेतों  पर  के  वास्तविक  अनुभव  को

 १९५३ के  ही  लिये  है  ।  सर्वोपरिता दी  जायेंगी  ॥

 श्री  टो०  एस०  ए०  चेट्टियार :  यह  श्री  इस  कार्यक्रम  में  अमरीका

 केवल  १९५३  के  लिये  ही  है  अथवा  आगामी  से  कितने  युवक  आ  रहे  हैं
 ?

 वर्ष  में  भी  जारी  रहेगा  ?
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  2  सम्भवतः

 पांच  से  नौ  amt डा०  एस०  यह  केवल

 १९५३
 के  ही  लिये  है  ।  यह  vu  क्लब  श्री  इस  बात  की  दृष्टि  में  कि

 पर
 frit  है  कि  इसे  आगे  बढ़ाये  या  नहीं  अमरीका  तथा  हमारे  यहां  की  खेती  की  प्रणाली

 में  इतना  आधारभूत  अन्तर  कया
 में  जान

 श्री  कया  में  जान  सकता
 सकता  हुं  कि  हमारे  यहां  के  युवकों

 को
 वहां

 हूं  कि  चुनाव का  आधार  क्या  होगा  और

 क्या  ये  युवक  वास्तविकता  में  खेतों  पर  काम
 भेज  कर  क्या  लाभ  होगा  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  यह  तो  एक  ्

 करने  वालों  में  से  चुने  जायेंगे  ?  a

 प्
 डा०  पी०

 एस०  देशमुख
 :  इरादा  यही

 डा०  पो ०  एस०  aga  :  बहुत  सी

 बातें
 ऐसी  भी  दोनों

 जगह  एक

 श्री  क्या  में  जान  सकता  a
 सी कि

 हमारे  किसान  युवक  सन्  १९५३  में  किसी

 अन्य  ea  में  भी  जायेंग े?
 उर्वरकों  की  मांग

 १०६९,  श्री  एम०  आर०

 खाद्य
 तथा  कृषि  मंत्री  (sit

 :
 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने

 और  कहीं  से  कोई  आमंत्रण  प्राप्त  नहीं  हुआ  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत  के  राज्यों  को  कुछ

 है
 ।

 यदि  किसी  अन्य  देश  से  कोई  आमंत्रण  कितने  मूल्य  के  उर्वरकों  की  आवश्यकता
 तो  चुनाव  किया  जायगा  ॥

 श्री  गोपाल  क्या  में  जान  सकता  क्या  उर्वरकों  की  समस्त  मांग

 हूं  किये  भारतीय  युवक,अमरीका में  अनुभव  aa  के  उत्पादन  से  पूरी  हो  जाती  है  ?

 प्राप्त  करके  उसे  किस  प्रकार  भारतीय
 कृषि  मंत्री

 पी०  एस०

 दशाओं
 में  हस्तान्तरित करेंगे  ?

 राज्यों  के  पास
 १९५२

 के  अन्त  में

 श्री  किदवई
 :

 वे  वास्तविक  किसानों  कुल  लगभग  १,८०,०००  टन  अमोनियम

 में  से  चुने  गये  हें  और  उनसे  अपने  अनुभव  सल्फेट  के  राज्य  सरकारों  तथा
 को  स्वय  अपने  खेतों  में  प्रयुक्त  करने  की  चाय

 व
 कहवा  उद्योगों  जिनको कि  माल

 आदा है  ।
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 जाता  इस  उबर  की  मांग  कुल  ३'७  लाख  श्री To  एन०  fag  देश  की  कुछ  मांग

 टन  है  जिसका  मूल्य  लगभग  ११  करोड़  रुपये  कितनी  है
 ?  ३७  लाख  क्या  यह  सत्य

 है  ।  इसमें  सुपर  फॉस्फेट  को  आवश्यकता  हे
 ?

 को  सम्मिलित नहीं  किया  गया  जिसका
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  ओस  मांग

 कि  मूल्य  निर्धारण  नहीं  किया  जा  सकता
 यही  है  ।  यह  बदलती  रहती  है  कयों  कि  यह

 क्यों  कि  इसकी  मांग  मूल्यानुसार बहुत  बढ़ती

 रही  zl
 वर्षा  तथा  अन्य  बातों  पर  निसार  है  ।  गत

 वर्ष  यह  बहुत  कम  हो  गई  थी  ।
 हमें  आशा

 थी  एम०  आर०  कृष्ण
 :

 में  जान
 हू  कि  इस  वर्ष  अधिक  उपभोग  होगा  |

 सकता  हं  कि  ag  सत्य  हैं  कि  चूंकि  जापान

 से  आयात  किया  जाने  वाला  उर्वरक  सुन्दरी  श्री  गोपाल  जब  fe  हमारी

 फैक्टरी  में
 ,  safer  vars  से  अधिक  सुन्दरी  फ़ैक्टरी  में  बहुत  सा  स्टाक

 हे  इसलिये  उर्वरकों  का  बहुत  बड़ा  जमा  हो  गया  हे  फिर  सरकार  क्यों  बाहर

 स्टाक  frat  बिका  पड़ा  हुआ  है
 ?  से  उकेरने  आयात  कर  रही  है  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यह  wet  कितनी
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  माननीय

 ष्ह्  बार  पुछा  जा  चुका  है  |
 सदस्य  को  अवद्य  ही  यह  मालूम  होगा  कि

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  ward  किये
 टेक्निकल  सहायता  कार्यक्रम  द्वारा  दिये  गये

 ह ३  से  हमें  क्या  लाभ  हो  रहे

 कारण  यह  है  कि  उस  देश  की  सरकार  इसे

 भारी  आर्थिक  सहायता  देती  है  ।  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी :  अभी  माननीय

 मंत्री  जी  ने  बतलाया कि  वहां  जो  स्टाक

 श्री  एम०  एल ०  द्विवेदी
 :

 क्या  यह

 सच  है  कि  सिंदरी  फर्टिलाइज़र फ़ैक्टरी  में
 जमा  हो  गया  है  उसको  हटाने  के  लिये  बड़े

 ज़ोरों से  कार्रवाई  हो  रही  है  ।  क्या  में  पुछ
 का  एक  बहुत  बड़ा  स्टार

 जमा  हो  गया  है  ?  अगर  यह  सच  है  तो  a
 हूं  कि  उसमें  कितनी  सफलता  मिली

 उसको  बेचने  या  वितरित  करने  का  क्या
 ह

 श्रान्त किया  गया  हैं
 ?  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  :

 सिंदरी  फ़ैक्टरी  में  कुछ  न  कुछ  स्टाक  तो डा०  पी०  एस०  वहां  बहुत

 बड़ा  स्टाक  इकट्ठा  हो  गया  था  लेकिन  उसको  हमेशा  रहेगा  वहां  रोज़ाना एक

 हटाने  के  लिये  बहुत  ज़ोरों  से  कारवाई  हो  हज़ार  टन  फ़टिलाइज़र तैयार  है  ।

 रही
 है  1  लेकिन  ज्यादातर  जो  स्टाक  था  वह  मुकर्रर

 श्री  टी०  एन०  देशी  फैक्टरियों  सूबों  को  चला  गया  है  ।  अगर  इस  साल

 भें  ३६  लाख  टन  उत्पादित  उर्वरक  को  हमारी  ज़रूरत  से  फ़जूल  स्टाक  भी  जमा

 हो  जाता  है  तो  आयंदा  साल  उसकी  ज़रूरत अतिरिक्त  बाहर  से  आयात  किये  जाने

 विशेषकर  टेक्निकल  सहायता  कार्यक्रम  के  महसूस  होगी  ।

 उर्वरकों  की  मात्रा  क्या  है  ?
 श्री  :  टेक्निकल  सहायता

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  अब  तक
 कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  जो  उवंरक  हमें  प्राप्त

 हमने  २६,०००  टन  आयात  किया  है
 ।  सम्भव

 होते  हैं  उनके  लिये  कया  हमें  भुगतान  करमा

 है  कि  यह  लाख  टन  तक  पहुंच  जाये  ।
 पड़ता  है  अथवा  वे  मुफ़्त  दिये  जाते  हैँ

 ?
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 श्री  किदवई

 :
 हमें  भुगतान  नहीं  करना  एवम्  स्टेशन  आधुनिकीकरण

 का  उपबन्ध कियां  गया  ।.. पड़ता  ।  जो  मूल्य  हमें  मिलता  है  वह  विकास

 कार्यक्रमों  के  लिये  प्रयुक्त  किया  जाता है  ॥
 श्री  एस०  सी०  सामंत  :  में  माननीय

 मंत्री  जी  से  यहं  जानना  चाहता  हूं  कि  लन्दन समुद्र  पार  संचरण  सेवा
 से  सीधे  सम्बन्ध का  क्या  अथ  हैं

 ?  क्या  बम्बई
 *  १०७०,  श्री  एस०  सी  ०]

 क्या  संचरण  मंत्री  ae  बतलाने  की
 के  प्रधान  कार्यालय  में  कोई

 अभिलेख
 नहीं

 होगा
 ?

 करेंगे  कि  sare  संचरण  सेवा  के  ~  a  +  ह रा न  येक
 लिये  wera  तथा  मद्रास  a  टॉस नि शन

 ey  ह  Bio  ie  इनमें

 स्टेशन  के  लिये  पु थक  व्यवस्था  करने स्टेशन  स्थापित  करने  की  तैयारी  किस  प्रक्रम
 a

 पर  हू
 ?  का  विचार  है  ।

 प्रत्येक  स्टेशन  की  निर्माण  श्री  एम०  एल०  दट्िंवेदी  :  पया  में  पूछ

 सकता  यता  fy roy  दिल्ली  और  मद्रास
 लागत  कितनी  कितनी  प्राक् कलित  को  गई  हैं  ?

 के  अतिरिक्त  इस  पंचवर्षीय  योजना  के

 समुदाय  संचरण  सेवा
 में

 विस्तार
 अंतगर्त  कोई  और  दूसरा  कार्यक्रम

 भी  इस
 करने के  लिये  और  क्या  क़दम  उठाये  जायेंगे  ?

 सिलसिले  में  मिनिस्ट्री के  पास  है  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा  बं  मानिक
 थी  के०  डी०  मालवीय  :  यहं  जो  पांच

 संधान  उपमंत्री  के०  डी०  :
 साल  का  प्रोग्राम है  ओवरसीज

 कलकत्ता  स्टेशन  के  लिये  ज़मीन  ara  सर्विस  के  बढ़ाने  इसमें एक  at

 ली  गई  है  तथा  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  कलकत्ते  में  है  जिसके  बार  में  कार्यवाही  की

 द्वारा  इमारतों  के  प्रारम्भिक
 जा

 रही  दसरे  दिल्ली  में
 जो  हमारा  पुराना

 लग  तेयार  कर  लिये  गये  हूं  ।  सामान  का
 स्टेशन  हैं  उसको  और  बढ़ाया  जा  रहा

 आंध्र  भी  भज  दिया  गया  है  ।  स्थायी  eared
 तीसरे  में  बहुत  से  स्टेशन  हूँ

 बन  जाने  वहां  सामान  प्रतिस्थापित
 उनकी  मशीनें  बहुत  पुरानी हो  गई  हे  इसलिये

 हो  जाने  तक  एक  अस्थायी  स्टेशन  १२
 वहां  पर  नई  मशीनें  लगायी  जा  रही ह  और

 १९५३  से  स्थापित  किया  गया  है  जो  कि  चौथे  मद्रास  में  नया  खोलने  की
 कलकत्ते  और  लन्दन  के  मध्य  सीधी

 चीज़ हैं

 लेस  टेलीग्राफ़  सेवा  कार्यान्वित
 कर

 रहा  है
 !

 श्री  एस०  ato  सामन्त :  माननीय  मंत्री

 स्टेशन  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  जी  ने  कहा  सन्देशा  लन्दन  सीधे

 देखे  जा  चके  हें  और  उन्हें  लेने  ने
 लिये

 भेजे  जायेंगे  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 कार्यवाई की  जा  रही  है  ।  अन्य  ay  भी  लन्दन  के  ज़रियों  सम्बन्धित

 किया प्रत्येक  स्टेशन  की  ज़मीन  और  होंगे  अथवा  प्रबन्ध

 इमारत  का  प्राक् कलित  मूल्य  १८  लाख  रुपये  जायगा  ?

 a
 ह  श्री  के ०  डॉ०  मालवीय  :  अन्य  देशों से

 ,  समुद्र  पार  संचरण  सेवा  की  भी  सम्बन्ध  स्थापित  किया  गया  चले  कौर  किया

 वर्षीय  विकास  योजना  में
 इसके  अतिरिक्त  जायगा  |  कलकते  को  लन्दन  से  सम्बन्धित

 दिल्ली  स्थित  समुद्र पार  संचरण  सेवा
 स्टेशन  किया  ।  ठीक  ठीक  दौरे  के  .  लिए

 मुझे  पूर्वसूचना  की  आवश्यकता होगी  ।
 के  विस्तार तथा  एना  के

 aa  ट्रांसमीटर



 उत्तर  मौखिक  उत्तर  २  र
 च्२  मार्चे  YeUKS

 सरदार ए०  एस०  क्या  कृषि  मंत्री
 ०  पी  ०

 एस०  देशमुख  )

 मंत्री  यह  बतलान  की  कृपा  करेंगे कि  इस  प्रयोग के  लिये  उन  क्षेत्रों  को  चना  जायेगा

 ओवरसीज  कम्युनिकेशन्स  afr  के  लिये  जहां  कि  पौद  लगा  कर  धान  उठाया  जाता  है  ।

 कौन  सी  नई  योजनायें  आप  ईज़ाद  करना  और  जहां  पर्याप्त  मात्रा  मे  पानी  उप लब

 चाहते हैं  ?  el

 wt.

 के०  Sto  मालवीय  कलकत्ते
 जी  नहीं  ।  यह  प्रणाली उन

 बई  और  मद्रास  की  में  ने  बताई  तो  ।  पर  प्रयोग  *की  जायगी
 |  जहाँ

 कि  पानी
 ए

 यह aaa  |
 By  Tito  ६४  ध  te  प्रद  +  पुछना

 यह  प्रणाली  उन  सब
 चाहता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितना

 व्यय  होने  को  सम्भावना है  ?
 फ़ार्मों  पर  प्रयोग  की  जायगी  जहां

 कि
 उगाया  जाता ता  हैं  ।  गांवों  में  लोगों  के

 श्री  के०  डी०  इस  पांच
 का  खती के  कार्यों  जेस  पौद  लगाने

 साठ
 की

 योजना
 में  एक

 करोड़  रुपया  खर्च  राह

 ने

 इत्यादि  में  प्रयुक्त  करनें का  इरादा
 करने  की  स्कीम  हू  ।

 ह

 उपाध्यक्ष  महोदय  अगला  प्रश्न  ॥
 श्री  alo  एन०  :  क्या  मेँ  जान

 श्री  बे लाय धन  क्या  में  एक  पुछ  सकता  हूं  कि  यह  प्रणाली  इससे  पूर्व  भारत

 सकता हे  कहीं  प्रयोग  में  लाई  गई  थी
 ?

 उ  a |  महोदय  छोटे  छोट  डा०  पी०  एस०  देशमुख  जज

 प्रश्नों  पर  बहुत  अधिक  समय  ले  रहे  ह  ।
 बम्बई  राज्य  में  बहुत  विस्तृत  रूप  से  ।  अभी

 अगला  |

 हाल  हीं  में  में  ने
 इस

 प्रणाली  से  उगाये

 एक  खेत  को  देखा  था  |
 जापानी  प्रणाली से  चावल  को  खेती

 श्री  एन  ०  हक़ीक़तन  नायर  :  क्या  में
 *

 Yoo?  श्री  बी०  एन०  कया
 जान  सकता  हूं  कि  सरकार

 को
 विदित  हे  कि

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 यह  प्रणाली  ऋ्रावनकोर-कोचीन  लियें

 करेंगे
 कोई नई  नहीं  अपितु  किसानों के  पास

 पर्याप्त  रुपया  नहीं  हूं  और  सरकार उन्हें जापानी  प्रणाली  से  किन  किन

 क्षेत्रों  में  धान
 की

 खेती  होती
 है  ;  खाद  देती  नहीं  ह  तथा  खाद  का  मुख्य  अधिक

 a

 (a)  क्या  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  क्षेत्र

 -  नैनीताल )  जहां कि  सहकारी  उपाध्यक्ष  अव  हम  किसी

 खती  तथा  राज्य  खेती  ae  पता  पर  चल  अन्य  प्रदान  पर  पहुंच  रहे  हैं  ?

 रही  नई  प्रणाली के  प्रयोग  के  लिये  उपयुक्त
 डा०  पी०  एस०  देशमुख  यह  रन

 और
 आंकिक रूप  से  सच  ।  इस  प्रणाली  की

 )  इस  प्रणाली को  लागू  करके  कई  बातों  सेਂ  हम  भिन्न  ह  ।  किन्तु  are

 सरकार  का
 सहकारी  खेती

 तथा  बड़ी  सरकारी  रूप  में  यह  यहां  कहीं  काम  करती  नहीं  देखी

 फार्मों को  प्रोत्साहित  करने  का  विचार हू  ?  गई  ।  हम  इस  योजना  का  भारत  भर  में  बड़े
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 पर  प्रयोग  करना  हें  ।  चूंकि  उपाध्यक्ष  महोदय  :  अगला
 |

 इसके  कुछ  पहलू  नवीन  हूं  ।  अतएव  हमने
 श्री  जी०  पी०  सिन्हा

 इसे  जापानी  कहा  है
 ।

 यदि  कुछ  प्रश्न ।
 लोग  यह  पसन्द  नहीं  तो  हमें इस  बात

 की  कोई  जिद  नहीं  है  ।  उपाध्यक्ष  महोदय  :  हमने  घंटे

 में  पांच  प्र  दन  भी  समाप्त  नहीं  किये  ह  ।  अगला
 श्री  वलायधन  :  यह  विशिष्ट  प्रणाली

 किस  बात  में  केराला  तथा  तामिलनाडु  में
 ॥

 विद्यमान प्रणाली  से  भिन्न  है  ?
 किरिहिरापुर  व  इन्दरा रेलवे  स्टेशनों

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :.  इसको  बोच  देना

 एक  के  उत्तर  में  वर्णित  नहीं  कर  सकता A  क
 Row.  श्री  त्री  राय

 अब  तक  तो  माननीय  सदस्य  नें  इसे  उन  क्या

 से  ही  जान  लिया  होगा  जो  हमने
 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  पा  करेंगे

 प्रकाशित  की  हैं  ।  गत  वर्ष  उत्तर  पूर्वी  रेलवे  में

 श्री  सारंग धर  में  जान  सकता  किरिहिरापुर तथा  इन्दरा  रेलवे  स्टेशनों

 के  ql  हुई  रेल  दुर्घटना  सम्बन्धी  जां
 हूं  कि  प्रयोगात्मक  फार्मों  के  अलावा  सरकार

 का  विचार  sata  फार्मों  का  भी  अर्थात  कया  पुरी  हो  चकी  है  ;

 स्वयं  किसानों की  ज़मीनों  कर  प्रदर्शन  हे ?
 यदि  तो  न दुघटना  के  कारण

 क्या थे  ;  और
 डा०  पी०  एस०  जी

 बहुत  बड़े  पैमाने  पर
 ।

 हमारा  लक्ष्य  किसानों  मृत  तथा  आहत  व्यक्तियों के

 की  ज़मीनों  पर  सहस्रों  प्रदान  करने  का  हे  ।  सम्बन्धियों  को  क्या  क्ष  तिपुर्तियां  देने  का  विचार

 श्री  जवानी  :  क्या  किसानों को  प्रशिक्षित

 करने  का  कोई  प्रबन्ध  हे
 ?

 रेल  तथा  यातायात  मंत्रो  के  सभा-सचिव

 डा०  पी०  एस०  देशमुख: जी हां ॥ चल जी  हां  ॥  शाहनवाज़  जी  हां

 ea  केवल  इश्तीहारों  इत्यादि  द्वारा  ही  प्रचार  दुर्घटना  का  कारण  किन्हीं

 नहीं  करते  हें  वरन्  इसे  इस  प्रकार  संगठित  अज्ञात  व्यक्तियों  द्वारा  रेल-माग॑  को  हानि

 करने  का  प्रयत्न  करते  हें  कि  अधिक  से  अधिक  पहुचाना ह  |

 में  किसानों  को  आप्रेशन  का  लाभ  पहुंच  बलिया के  ज़िलाधीश  जो  कि

 सके  भारतीय रेलवे  १८९०  की  धारा

 बाबू  रामनारायण सिह  मंत्री
 CR-G  के  अंतगर्त  पदेन  दावा  आयकर  हैं

 महोदय यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे कि  चार  दावे  प्राप्त  हुये  हें  और  उसके  विचारा

 जापानी  तरीक़े  में  कौन  सी  ऐसी  खास  बात  हे  घिन

 जिससे  यह  तरीक़ा  इस  देश  में  लाग  किया
 श्री  हो  एन०  क्या  में  जान  सकता

 art  ?
 हूं  कि  मुत  व्यक्तियों  के  सम्बन्धियों को  जो

 area  तथा  कृषि  मंत्री  :
 कि  उसी  गाड़ी  से  सफ़र  कर  रहे  थे  उन्हें  यह

 अगर  आनरेबल  मेम्बर  किसी  डिमान्सट्रेशन  सुनिश्चित  करने  के  लिये  कि  वे  उनके  सम्बन्धी

 क  पर  जायें  तो  ग़ालिबन  उनकी  समझ  हू  या  मत  शरीरों को  क्यों  नहीं  देखने

 अं  झा  जायगा  दिय  गया  ?
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 प्री  शाहनवाज  खां  दुर्घटना  में  तीन  का  विचार  ग्राम-क्षेत्रों में  नये  डाकघर  खोलने

 मृत्यु यें  हुई  थीं  और  तीनों  की  शिनाख्त  हो  का ह  ;  और

 गई  थी  ।

 ने  ?

 ae
 तो

 प्रत्येक  राज्य  में

 ननोताल  एक्सप्रेस

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा ३  ज्ञानिक *
 १०७३.  श्री  रघुनाथ  fae  कया

 रेल  मंत्री  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  संघान  उपमंत्री  Fo  डो०  :

 माननीय  सदस्य  का  ध्यान  २८
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  १५  फ़रवरी

 १९५३  को  डाउन  नैनीताल  एक्सप्रेस  दुर्घटना
 १९५३  को  जारी  किये  गये  प्रेस  नोट  की

 ओर  आकर्षित  feat  जाता  हे  जिसकी  एक
 ग्रस्त हुई  और  यदि  हां  तो  दुर्घटना के

 प्रति  सदन  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।
 कारण  क्या  थे  तथा  रेलवे  को  कितनी  क्षति

 उठानी  पड़ी
 परिशिष्ट  ७,  अनुबन्ध  संख्या  २१]

 हि  सरकार  द्वारा  घोषित  नीति  के

 ७
 कोई  यात्री  घायल  ga

 तथा
 अनसार  खोले  जाने  वाले  डाकघरों की

 संख्या  का  हिसाब  लगाया  जायगा  ।  इस  समय
 दुर्घटना  के  कितनी  देर  बाद

 कोई  ware  नहीं  जा  सकता  ॥

 सहायता  पहुंचाई  गई  TAT.  लाईन  साफ़

 हुई ऐ
 उपाध्यक्ष  इस  विषय  पर  हम

 परसों  चर्चा  कर  चके  हें  ।
 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव

 शाहनवाज़  जी  श्री  बी०  एन०  क्या  में  जान

 सकता  हुं  कि  ग्राम  क्षेत्रों  में
 भी

 हिन्दी  में  तार १५  १९५३ को  लगभग ¥

 बजकर  ५४  मिनट  पर  जब  fe  ८  डाउन  की  सुविधा दी  जायंगी
 ?

 ननिहाल  एक्सप्रेस  भोजीपुरा  स्टेशन में  घुस  श्री  के०  डी०  मालवीय  :  घीरे  धीरे

 रही  थी  तो  उसका  इंजन  और  इंजन  के  पीछे  किन्तु  यह  सब  परसों  दिये  गये  विवरण

 के  तीन  डिब्बे  पटरी  से  उतर  गये  ।  रेलवे  में  तथा  संचरण  मंत्रालय  द्वारा  दिये  गये

 सम्पत्ति को  लगभग  १३४५ रुपये  की  हानि  रण  में  भी  स्पष्ट  किया  जा  चका  हे  ॥

 सिवनी  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  रेल  दुर्घटना हुई  ।  एक  संयुक्त  जांच  की  गई  हूँ  तथा

 दुर्घटना  का  कारण  जानने  की  प्रतीक्षा  हूं  ।  *
 १०७५,  श्री  आर०  बो०  शाह :

 दुर्घटना  में  कोई  हताहत  नहीं  कया  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 हुआ
 किः

 क्या  पुर्व  रेलवे
 की

 सहायता  गाड़ी  एक  घंटा  '४६

 मिनट  में  दुर्घटना  के  स्थान  पर  पहुंची  और
 छिंदवाड़ा  छोटी  लाइन  पर  स्थित  सिवनी

 उसके  ६  घंटे  के  अन्दर  सीधा  यातायात  और  मौका  स्टेशनों के  बीच  १५

 १९५३  को  कोई  रेल  दुर्घटना हुई  थी प्रारम्भ हो  ग्या

 ग्राम ोय  डाकघर
 यदि  तो  उस  दुर्घटना

 म

 जन  झर  धन  की  कितनी हानि  हुई  तथा
 *

 Qoge  श्री  ato  एन०  क्या
 रेलवे  को  कितनी  हानि  हुई

 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग  क्या  घायल  व्यक्तियों  को  समय

 FAT  सन्  2348.0  में  सरकार  पर  उचित  सहायता  पहुंचाई  गई  ;



 २२७५  मौखिक  उत्तर  ३०  मार्च  2&4 R  मौखिक  उत्तर  WE

 क्या  जुटना  के  कारणों  की  जांच  श्री  शाहनवाज  इस  सावल  के
 की  गई  हँ  यदि  हां  तो  इसके  लिये  कौन  कौन  लिये  नीटिस  चाहिये  ।

 व्यक्ति  उत्तरदायी है  ;  तथा
 श्री  जयपाल  क्या  में  जान  सकता

 क्या  दुर्घटना  के  उत्तरदायी  हुं  कि  वृद्धि  स्त्रीਂ  से  कया  तात्पयं  है
 ?

 शक्तियों  को  दंड  दिया  गया  ?
 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  एल०

 रेल  तथा  यातायात  के  बी०  :  माननीय  सदस्य  अधिक

 सचिव  cease  जी
 उम्र  की  ।

 १५  १९५३  कों  लगभग  थी  maces  सिह  किस  प्रस  पर  कोई

 ६  बजे  एक  अप  मालगाड़ी  एक  डाउन
 qe  स्त्री बन  जाता  हैं ?

 पैसिजर  गाड़ी  से  सिओनी  और  भोमा  स्टेशनों
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य

 के  बीच  टकरा गई  थी  ।
 उसका  नाम  चाहते  हें  ?  में  ठीक  से  समझ

 कोई  मरा  नहीं  ।  के  नहीं  पाया  ।

 ड्राइवर  तथा  एक  वृद्ध  के  श्री  खां  :  उसकी  उम्र  ६०

 जिसकों कि  गहरी  चोट  ३.०  मुसाफ़िरों ्य

 को  मामली  चोटें  आईं  ।  रेलवे  की  सम्पत्ति
 aye

 अगला  प्रश्न को  ७,०००  रुपये  की
 हानि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :

 हुई
 सेठ  गोविन्द  दास  ।

 जी  दुर्घटना  के  ठीक  ई. स

 दोनों  गाड़ियों  के  गार्डों  ने  आदतों  का
 सेठ  गोविन्द दास  :  चूंकि  मेरा  प्रदान

 हिन्दी  में  इस  लिये  उत्तर  भी  में  हिन्दी
 मिक  उपचार  किया  और  सिवनी  अस्पताल

 के  असिस्टेंट सजन  ने  भी  जो  कि  साढ़े नौ  बजे
 में  चाहूंगा  ।

 प्राकृतिक  संसाधन  तथा
 वहां  पहुंचे  प्राथमिक  उपचार  किया  ।  उपर्युक्त

 ड्राइवर  तथा  वृद्ध  स्त्री  के  जिनहें
 वैज्ञानिक  अनुसन्धान  मंत्री

 मेरे  बाज़  साथी  एसे  हें  जो  हिन्दी
 कि  कार  द्वारा  सिवनी  अस्पताल भेज  दिया

 दोष  को  प्राथमिक  उपचार  के  बाद  घर  नहीं  जानते  मगर  उन्होंने  कोशिश  की

 लाने  दिया  गया  ॥  और  अब  वे  हिन्दी  समझने  लगे  हे  और  हिन्दी

 में  सप्लीमेंटरी  सवालों  जबाब  दे  देते  हें  ।

 जी  एक  पदाधिकारी समिति  हमें  उम्मीद  करनी  कि  वह  बहुत

 द्वारा  संयुक्त  जांच  की  गई  थी  ।  समिति  की  जल्द  इस  क़ाबिल  हो  जायेंगे  कि  हिन्दी

 उपपत्ति  हूं  कि  भोमा  तथा  सिवनी  स्टेशनों
 बोलने  भी  लगेंगे

 ।
 इस  लियें  सरेदस्त  उन्हें

 के
 स्टेशन  मास्टर  इस  दुर्घटना  के  लिये

 दायी हैं  ।
 इसके  लिये  मजबूर  नहीं  करना  चाहिये  ॥

 सेठ  गोबिन्द  दास  :  में  ने  तो  केवल
 उत्तरदायी  ठहराये  व्यक्तियों  के

 आशा  व्यक्त  की  थी  कि  मुझे  आशा  है  कि
 विरुद्ध  आवश्यक  कायंवाही  की  जा  रही  है

 जब  मेरा  प्रश्न  हिन्दी  में  हे  तो  उसका  उत्तर

 शिकार  बो०
 कया ये  स्टेशन  भी  हिन्दी में  होगा  ।

 मास्टर  पहले
 भी

 किसी  एक्सीडेंट  में  इनवॉल्व  मौलाना  आज्ञाद
 :  उम्मेद है  कि  बहुत

 थे  ?  जल्द  ऐसा  होगा ॥
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सदस्य  स्थानों  पर  सात  लाख  रुपये  कर  के  भी

 हिन्दी  में
 पटु  है  ।  यह  ज़बरदस्ती  हिन्दी  को  एक  प्लाण्ट  जाय  तो  क्या  उसे  अधिक

 aq  समझा  जायगा  ? लादने का  प्रश्  नहीं  है  ।  में  बराबर इस  बात

 को  देख  रहा  १५  वर्ष  भी  जो  कि  संविधान  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (st  कई  )
 :

 में  दिये  गये  हें
 यहां

 नहीं  दिये
 जा  रहे

 हें  और  आपकी  तजवीज़  प्लैनिंग  कमीशन  के  पास
 माननीय  सदस्य  यह  प्रश्न  उठाते  हें  ।

 भेज  दी  जायगी |

 बहुत  से  लोग  मेरे  पास  आते  हें  और  कहते

 हें  कि  हमਂ  हिन्दी  नहीं समझ  सकते  ।  माननीय
 सेठ  गोबिन्द  आपकी  सिफारिश

 के  साथ  या  बिना  किसी  सिफ़ारिश
 के  ?

 सदस्यगण  बच्चे  नहींहै  वे  बड़े  ह  और  हिन्दी
 श्री  किदवई  बगैर  कोई  राय  दिये

 सीखने  में  उन्हें  कुछ  समय  लगेगा  ।  इसलिये  ~

 हुए  |
 हिन्दी  में  रुचि  रखने  वालों  को  यह  नहीं

 दिखाया  चाहिये  कि  वे  अत्यधिक  जल्दबाज़ी  श्री  THY  :  चावल  के  संरक्षण  की  यह

 करना  चाहते  हे  !  दूसरों  को  सीखने  के  लियें  नई  विधि  क्या  है
 ?

 पर्याप्त  समय  अवश्य
 पी०  एस०  चावल  को

 ही  सीख  मुझे  खुशी
 हैं

 कि  माननीय  उबाल  कर  एक  विशिष्ट  प्रक्रिया  से  sated

 मंत्री  जी  ने  ऐसा  कहा  ॥  frat!  जाता  है  ।  इसके  कुछ  लाभ  किन्तु

 चावलों  का संरक्षण  कुछ  हानियां भी  है  ।

 *
 १०७६.  सेठ  गोविन्द  खाद्य  कृषि  पद्मा  प्रजनन  गवेषणा  जबलपुर

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  श  ogy.  श्री  शि  जावा  क्या  खाद्य

 कि  क्या  भारत  सरकार  के  विशेषज्ञों  ने  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने
 की

 कृपा  करेंगे  :

 fers  विशेषज्ञ  योनन  मलिक  द्वारा  किये  कया  यह  सच  हूं  कि  जबलपुर  में

 गये  चावल  संरक्षण  के  नवीन  अनुसन्धान  सन्  १९४७  में  जो  कृषि  पशु  प्रजनन  गवेषणा

 यर  प्रयोग किया  हू  ?  केन्द्र  खोला  गया  था  वह  बन्द  कर  दिया  गया

 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  देशमुख  :

 मलिक  की  चावल  रीति  का  भारत  में  प्रयोग  (@  )  क्या  यह  सच  है  कि  इस  केन्द्र

 नहीं  किया  हैं
 ।

 के  लिये  ३,०००  एकड़  भी

 सेठ  गोविन्द  क्या  इस  बात  की  अधियाचित  की  गई  थी  उस  पर  १९४७  से

 खेती  नहीं  हुई  है  ;
 अभी  कोई  योजना  बन  रही  हे  कि  इस  रोती

 को  भारतवर्ष में  चलाया  जाय  ?  क्या  यह  सच  है  कि  इस  ज़मीन

 डा०  पी०
 एस०  देशमुख  :  जी  नहों  ।  का  प्रयोग इसे

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  पट्टे

 यह  सवाल  जब  प्लैनिंग  कमिशन  के  सामने  पर  उठा  कर  किया  जा  सकता  था
 ;

 गया  तो  उन  किराया  यह  हुई
 कि

 इस  में  बहुत
 केन्द्र  किस  प्रयोजन  के  लिये

 ज्यादा  खां  होता  हैं  क्योंकि  यह  प्लान्ट  क़रीब  खोला गया  था  ?

 सात  रुपये  का  होता  है  इसलिये  इस  कृषि  मंत्री  पी०  एस०
 :

 का  करना  मुनासिब नहीं  है  ।

 सेठ  गोबिन्द  जहां
 कहीं  भी

 नहीं--  एकड़  भूमि

 पर  अनाज  तथा  चारा  उगाने  के  लिये  केन्द्र
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 द्वारा  खेती  की
 गई

 और  ५०३  एकड़  सेठ  गोविन्द  माननीय

 आसामियों
 को  अनाज  उगाने  के  लिये  पट्टे  मंत्री  जी  को  यह  बात  मालूम  है

 कि
 पहले

 पर दी  जबलपुर  वालों  में  मे  कई  लोगों  ने  उस  ज़मीन

 जब  कि  यह  केन्द्र  बन्द  किया  को  प्राप्त  करने  की  कोशिश  की  लेकिन

 तो  अनाज  तथा  चारा  उगाने  योग्य  गवर्नमेंट  की  सुस्ती  की  वजह  से  वह  जमीन

 जमीन  विस्थापित  कृषकों  को  पुनर्वासित  खाली पड़ी  रही  ?

 करने  के  लिये  पुनर्वास  मंत्रालय  को  दे  दी
 श्री  किदवई  :.  में  मध्य  को  आपकी

 यह  केन्द्र  ऐसे  प्रकार  के  पशुओं  राय  भज  दूगा  कि  उन  की  गवर्नमेंट  की

 की  नस्ल  विकसित  करने  के  लिये  चलाया
 सुस्ती

 की
 वजह  से  यह  ज़मीन  खाली  पड़ी

 गया  था
 जो

 कि  दूध  भी  अधिक  दें  और

 कॉम  में  भी  अधिक  सक्षम  हों  ।
 सेठ  गोविन्द दास  :  माननीय

 मंत्री  को  मालूम  है
 कि

 मध्य  प्रदेश  की

 श्री  गिडवानी
 :  क्या  ज़मीन  विस्थापित

 मेंट  से  इस  जमीन  का  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हैं
 »

 व्यक्तियों  में  बांट  दी  गई
 बल्कि  केन्द्रीय सरकार  से  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  किदवई  :
 श्री  किदवई  :  आजकल  पहले

 "  श्रबन  पु
 सि  मं  लय  से  पुछा  जा.सकता

 नहीं था
 ह

 सेठ  गोबिन्द दास  :
 सेठ  गोविन्द  माननीय

 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य
 मंत्री  जी  को  यह  बात  मालूम  है

 कि
 जितनी

 ज़मीन  वहां  पर  पड़ी  हुई  अर्थात्  जबलपुर
 बहुत  शीघ्रता  से  बोलते  चले  जा  रहे  हैं  ।

 उस  का  बहुत  कम  हिस्सा  खेती  के  काम
 क्या  उन्हें  तमाम  नूमुरा  पूछने  की  अनुमति

 दी  जा  सकती  हे
 ?

 में
 आ

 रहा  है  और  शेष  के  लिये  कोई  प्रयत्न

 नहीं  हो  रहा  हे  कि  वह  काम  में  आये  ?  सेठ  गोविन्द  इसका  सम्बन्ध

 जबलपुर से  है  । श्री  जो  बात  सेठ  गोविन्द

 दास  ने  कही  है  वह  सही  है  और  मुझे  अफ़सोस
 श्री  टी०  एन०  fag:  क्या  यह  सच  है

 है  कि  वहां  के  काम  करने  वाले  ज़मीन  का
 कि  जो  काम  इस  फ़ोन  में  हो  रहा  था  वह

 पंजाब  की  किसी  wa  को  सौंप  दिया  गया  ? इस्तेमाल नहीं  जानते  ।

 सेठ  गोविन्द दास  :  क्या  माननीय  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 पंजाब  में  प्रजनन  हो  रहा  है
 मंत्री  को  यह  बात  मालम  है  कि  वहां  के  कुछ

 लोग  इस  ज़मीन  को  लेना  चाहते  थे  और  इस
 अथवा  केवल  डेरी  का  काम  कर  रही  है

 ?

 से  वह  आशा  भी  थी  कि  वहां  की  पैदावार  श्री  किदवई  :  यह  ठीक  है  कि  इस

 बढ़ेगी  क्योंकि  वहां  आबपाशी  हो
 सकती  काम  को  पंजाब  के  फ़ाम  को  सौंप  दिया

 लेकिन  वह  ज़मीन  उन  लोगों  को  नहीं  दी  गई ?  गया  हैं  ।  यह  गत  सप्ताह  ही  सदन  में

 रक्खा  गया  था
 और

 इसका  उत्तर  दिया श्री  किदवई
 :  यह  ज़मीन  बहुत  दिनों

 से  खाली  थी  और  अभी  थोड़े  दिन  हुये  वह
 गया  था  |

 गवर्नमेंट  के  पास  आई  है  ।  अगर  उस  के  श्री  में  जान  सकता  हूं

 ए  अत  में ्  कि  जो  पदाधिकारी  इस  फ़ाम  को  जबलपुर

 कोई  रुकावट नहीं  थी  ।  में  प्रारम्भ  करने  के  लिये  और  ऐसे  बन्द  करने
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 के  लिये  उत्तरदायी  था  अब  कृषि  मंत्रालय  श्री  किदवई  :  इस  साल  चावल बोने

 में  अवैतनिक  परामर्शदाता  है
 ?

 में  काफ़ी  फ़ायदा हुआ  है  ।

 श्री  किदवई  :  यदि  माननीय  सदस्य
 att  डी०  एन०  एक

 पुत्र  सुचना  दें  तो  यह  मालम  करने  का  प्रयत्न  सरकार  ने  हमें  यह  सूचना  नमी  थी
 कि  इस

 किया  जायेगा  कि  जबलपुर  में  फ़ाम  चलाने  फ़ाम  को  इसलिये  स्थानान्तरित कर  दिया

 का  विचार  किसका था  ।  गया  चूंकि  यह  समझा  गया  कि  यह  काय

 पंडित  के०  सी०  शर्मा  :  जबलपुर  दूसरी  जगह  करना  ठीक  रहेगा  |  अब  यह

 पद  प्रजनन  की  असफलता  के  कारण  कहा  जारहा  हे  कि  रहे  फ़ोन  नुक़सान  में  चल

 रहा  था  कौर  इस  कारण  के  काम

 डा०  पी
 ०  एस०  देशमुख  :  इसका  एक  बन्द  कर  दियां  गया  ।  आज  माननीय  मंत्री

 लम्बा  इतिहास हैं  ।  विचार यह  था  कि  जीने  भी  कहा  कि  इस  काम  को  अन्य  स्थान

 पर  स्थानान्तरित कर  fear  गया  ह  । इस  केन्द्र  में  द्विकार्यी  नस्लों  का  अन्वेषण

 किया  जाय  ।  आर्थिक  कठिनाई  के
 किस  बात  पर  विश्वास  करूं  कौर  किस  पर

 इन  बड़ी  बड़ी  योजनाओं  के  लिये  नहीं
 ?

 आवश्यक  राशि  उपलब्ध  नहीं  हो  सकी  श्री  किदवई  :  किसी  बात  पर  विश्वास

 गौर  इसलिये  फ़ोन
 वहां  से  हटा

 कर  करनाल  मत  कीजिये

 >  जाना  पड़ी  ।
 श्री  क्या म जान सकता ह जान  सकता  हूं

 डा०  ०७५ सरदा  चन्द्र  :  इस  केन्द्र पर  सरकार  कि  इस  दौरान  में  फ़ाम  से  कितना  रुपया

 को  कितनी  हानि  उठानी  पड़ी  है
 ?

 प्राप्त  हुआ
 ?

 डा०  पी०  एस०  सन  १९५७  श्री  किदवई  :  कौन  सी  फ़ाम  से  ?

 से  १९५३  के  अन्त  तक  इस  फ़ोन
 अब  हम  दो  भिन्न  भिन्न  फ़ोरमों की  बात  कर

 पर  कुल  व्यय  २१,३१,३१३  रुपये  हुआ  |
 रहे हें  ।

 a  गोविन्द  क्या  माननीय
 श्री  केलप्पन  :  जबलपुर  वाली

 मंत्री  जी  को  यह  बात  मालम  है  कि  जबल
 से  ।

 पुर  से  इस  फ़ाम  को  हटाने  के  बाद  अब  जहां
 डा०  पो ०  एस०  देशमुख  :  मेरे  पास

 वह  रखा  गया  है  वहां  भी  इस  काम  में  नुक़सान

 हो  रहा
 और  अगर  जबलपुर म॑  वह

 समय  आंकड़े  नहीं  इम  पुत्र  सूचना  चाहुंगा  |

 रखा  जाता  तो  यह  जो  नुक़सान  हो  रहा  है  श्री  बयान  :  क्या  में  जान  सकता

 यह  अब  तक  बन्द  हो  जाता
 ?

 हूं  कि  सरकार  को  विदित  हे  कि  जबलपुर

 श्री  किदवई  :  जबलपुर में  नुक़सान  ही  फ़ाम  के  पदों  की  बड़ी  संख्या  एक  डरी

 नुक़सान  था  ।  दूसरी  जगह  पर  अगर  एक
 फ़ाम  वाले  को  बेच  दी  गई  जो  कि  भारत

 सरकार  के  उस  परामर्शदाता का  रिश्तेदार चीज  में  नुक़सान  हूं  तो  दूसरे  काम  में  कुछ

 फ़ायदा भी  हुआ  हें  |

 सेठ  गोविन्द  दास  माननीय  श्री  किदवई  :  में  माननीय  सदस्य  को

 मंत्री  जी  यह  बतलावेंगे कि  दूसरी  जगह
 शिकायत  पर  ग़ौर  करने  के  लिय  तैयार  हूं

 किस  काम  में  फ़ायदा  होता  हैं  और  जबलपुर  और  यदि  वहू  इस  सम्बन्ध म  कुछ  और

 में  किस तरह  सब  चीज़ों में  नुक़्सान होता  था
 ?

 ब्यौरा  दें  तो  में  इसकी  ira 4  करूँगा
 ।
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 सेनिक  महत्व  की  रेलें
 श्री  एम०  एल०

 द्विवेदी
 :
 यदि

 इस
 रेलवे

 लाइन  पर  हानि  हो  तो  यह  रक्षा  मंत्रालय *
 १०७८.  श्री  के०  सी ०

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 के  जिम्मे  आयेगी  अथवा  रेलवे  मंत्रालय

 करेंगे  कि  सैनिक  महत्व  की  रेलों  की  कुछ
 क े?

 कितनी  है  :?  रेल  तथा  यातायात  मंत्री

 इन  रेलवे  लाइनों  पर  कुछ  कितनी  बी०
 :

 यह  निर्णय  अभी  नहीं  हुआ

 राशि  विनियोजित है  ?  न्

 श्रीमती  रेण  चक्रवर्ती  :  कौनसी  रेलवे
 किसी  रेलवे  लाइन से  निक

 महत्व  की
 श्रेणी  में

 रखने  के  लिये  क्या  क्या  लाइन  वास्तव  में  सैनिक  महत्व  की  समझी

 cared  विचार  की  जाती  हैं  ?  जाती है  ?

 रेल
 तथा  यातायात  मंत्री  के  उपाध्यक्ष  ऐसी  केवल  एक

 ही  रेलवे लाइन  है सचिव  mera  :  केवल

 उत्तर  रेलवे  पर  २६.८७  सील
 श्रीमती रेणु  चक्रवर्ती  :  वह  केवल  मात्र

 (@)  लगभाग .  ३.७७  करोड़  रुपये  |
 रेलवे  लाइन  कौन  सी

 है  ?

 देश  की  रक्षा  की  आवश्यकता  श्री  शाहनवाज़  यह  लाइन
 श्री

 के०  सो०  सोनिया :  क्या  ये  सब
 मुकेरियन  से  पठानकोट  तक  की  है  ।

 सैनिक  महत्व  की  लाइनें
 तू  किसान  में  चल  रही

 ह
 ?

 a  *
 बागानों

 की  त्रिलोक  स्थायी  समितियां

 श्री  शाहनवाज़  जैसा  मे  ने  १०८१.  श्री  ऋण  पी०

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 केवल

 एक  ही  सैनिक  महत्व  की  रेलवे

 लाइन  है
 ।

 सैनिक  महत्व  की  मुख्यतः
 fe  २७  १९५३  कों  दिलाने  में

 देश  के  ward
 बनाई  जाती  हैँ  न  कि  लाभ  त्रितलीय  बांगान  स्थायी  समिति  की  कोई

 पके  लिये  |  बैठक  हुई  थी  ?

 यदि  तो  उसका  क्या  परिणाम श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  माननीय  मंत्री

 जीने ने  यह  बतलाया  कि  सैनिक  महत्व  की  रहा  ?

 रेलें  देश  के  रक्षार्थ  होती  तो  क्या  जो  रेलें  बैठक  में  विषयों  पर  ज़ा

 भारत  तथा  पाकिस्तान  के  मध्य  की  सीमा
 हुई थी  ?

 घर  चकती हे  उन्हें  भी  सैनिक  महत्व  की  रेलें

 जाता  है  ?.
 श्रम  उपमंत्री  आबिद

 :

 (=)  से  २७  १९५३  को
 श्री

 शहनवाज  जी  वे  सैनिक
 स्थायी  बागान  समिति

 की
 एक  विशेष  बैठक

 महत्व
 की

 रेलें  नहीं  समझी  जातीं  ।
 शिलांग

 में
 भी

 हुई  थी  जिसमें  कि  चाय  बागान
 श्री  सी०  आर०  नसीहत  :  इस  a  निक  में  दिये  जाने  वाले  अनाज  कंसेशन  को  नक़द

 स्महृत्व
 की

 रेल  के  लाभ  हानि  का  लेखा  क्या  भुगतान में  परिणत  करने  के  प्रशन  पर  चर्चा

 है
 ?

 हुई  थी  ।  किन्तु  अनाज  के  बदले  कितना

 नक़द  कंसेशन  दिया  जाये  इस  बात  पर  कोई

 चाहता

 शनी  शाहनवाज़  में  पूर्वसूचना

 समझौता नहीं  हो  सका  किन्तु  चर्चा
 के
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 परिणामस्वरूप उद्योग  तथा  श्रम  के  मध्य  दिल्ली  at  बीमा  सेवायों  में  विवाद

 का  मतभेद  काफ़ी  पट  गया  ।
 FOR,  श्रीमती सुषमा

 श्रम

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 श्री

 के०  पी०  सिन्हा  मतभेद  क्या

 * था  .
 १९५१  से  अब  तक

 दिल्ली  में  बीमा  सेवायों  के  कितने  विवाद श्री  आबिद  अली :  मतभेद  ढाई  आने

 के  बारे  में  था  ।  समझौता  कार्यालय  को  निर्दिष्ट  किये  गये  ;

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  नकद  कंसेशन ों
 वे तारीखें  जब  कि  समझौता

 शिकारी  ने  अपने  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये
 के  सम्बन्ध  म-भत  में  वास्तविक  परिणाम  क्या

 और  जबकि  श्रम  मंत्रालय  को  वे  प्रतिवेदन
 निक  ला  ?

 प्राप्त  हुये  ;

 at  आबिद  उस  सम्मेलन  में

 कोई  समझौता नहीं  हो  सका  |

 क्या  सम्बन्धित  कर्मचारियों  को

 कोई  अन्तरिम राहत  दी  गई  है  ;  और

 श्री के०  पी०  सिन्हा  :  क्या  सवेतनिक  यदि  तो  विवादों  के  शीघ्र

 छुट्टी  पर  समझौता हो  सका  ?  निर्णयन  के  लिये  क्या  व्यवस्था  at  गई

 श्री  आबिद  सम्मेलन  का  काय
 a  ?

 सुची  में  यह  मद  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  श्रम  उपमंत्री  आबिद  :

 था |  २ ॥

 श्री  टी०  के ०  में  जान  ३२  मामलों  में  १४  समझौता

 सकता  हूं  कि  यह  सत्य  हैँ  कि  नक़द  प्रतिकर
 पदाधिकारी  )  दिल्ली  द्वारा

 के  प्रश्न  को  चाय  बागान  के  मालिकों  के  za  कर  दिये
 ४

 समझौता  पदाधिकारी

 प्रतिनिधि  अपने  मालिकों  को  निर्दिष्ट  करना  के  कार्यालय  में  विचाराधीन  हें  तथा  ८  पर

 चाहते  थे  ?  यदि  तो  कया  उनका  उत्तर  श्रम  आयुक्त  के  कार्यालय  में  विचार  हो

 आ  गया  है  ?  क्या  सरकार  को  इस  बारे  में  रहा है  ।  शेष  ६  मामलों वे  तारीखें

 मालूम  है  ?
 जब

 कि
 मुख्य  श्रम  आयुक्त  को  समझौता

 पदाधिकारी द्वारा  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये
 शि  आबिद  जी  हां  ।  बागान

 गये  और  जब  कि  वे  इस  मंत्रालय  को  प्राप्त
 मालिकों  के  प्रतिनिधि  अपने  प्रमुखों  से

 सदन  पटल  पर  रक्खे  गये  विवरण  में
 विरा  करना  चाहते  थे  ।  इसके  बाद  उन्होंने  दी  हुई  परिशिष्ट  ७,  अनुबंध

 हमें  लिखा  fe वे  ७  १/२  आने  भी  स्वीकार
 संख्या  २२]

 करने  को  तैयार  नहीं  हैं  |

 (7) जी  नहीं  ।  आन्तरिक  राहत

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  सरकार  को  देने  सम्बन्धी  कोई  क़ानूनी  उपबन्ध  नहीं है

 ।

 प्रस्ताव  क्या  था  और  मालिकों  तथा  मजदूरों

 के  प्रति  प्रस्ताव क्या  थे  ?

 विवादों  का  शीघ्रता से

 टारा  करीब  का  प्रत्येक  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 श्री  आबिद  अली  :  सरकार  का  विचार

 था  कि  यदि ९  १/२  आने  पर  समझौता  हो  श्रीमती  ऐसा  सेन  में  जान  सकती

 जाता  तो  दो  दलों  के  लिये ठीक  रहता  ।  हूं  कि  जब  कि  समझौता के  मामलों
 को

 211  P.S.D.
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 निर्णय  सम्बन्धी  सरकारी  व्यवस्था  में  और  सरकार  के  समझौता

 विलम्ब होता  है  तो  अनुचित  रूप से  सताये  विभाग  के  पदाधिकारियों  द्वारा  समझौता

 गये  कर्मचारियों को  कोई  आन्तरिक  राहत  कराने  का  पूरा  प्रयत्न  गया  था  किन्तु

 क्यों  नहीं  दी  जाती
 ?  उसका  कोई  परिणाम  नहीं  निकला  ।  किन्तु

 at  आबिद  हमें  निश्चय  ही
 समझौता  कायंँवाही  के  दौरान  यूनियन

 प्रसन्नता  होगी  यदि  मालिक  लोग  राहत
 ने  अपनी  सात  मांगें  छोड़  दोष  नौ  मांगों

 में  तीन  को  निर्णय  के  उपयुक्त  नहीं
 दें

 ।
 किन्तु  वे  इसके  लिये  तैयार  नहीं  हें

 ।

 समझा  तीन  समस्त  खनिकों  के  सामान्य

 दक्षिण  बुलेरी  कोयला  हितों  से  सम्बन्धित थीं  जिन  अलग

 खदान में  हड़ताल  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  और  शेष  तीन  मांगें

 *
 2023. att श्री  एन०  पी०  सिन्हा :

 मांग  संख्या  ३,  ४  और  ११

 frig  के  लिये  सौंप  दी  गई  हैं  ।  हड़ताल
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 कि  यह  सच  है
 कि

 दक्षिण  बुलेली  केंडवाडिया

 जारी  रखने  की  मनाही  का  भी  एक  आदेश

 कोयला  खदान  में  लगभग  २,४००  खनिकों  जारी  कर  दिया  गया  हैं  ।

 ने  हड़ताल कर  दी  है  ?  श्री  एन०  पी०  क्या  में  जान

 सकता  हुं  कि  fea  तारीख  को  ae यदि  तो  कब  से  तथा  ् ्

 तालियों की  संख्या  क्या  है  ?  facia  के  लिये  निर्दिष्ट  किया  गया

 श्री  आबिद  अली  : हड़तालियों  की
 क्या  मांगें  हैं  ?  १७  १९५३

 क्या  उन्हें  चावल  आदि  कन्सेशन
 को  |

 दर  पर  मिल  रहा  है
 ?  श्री  रामानन्द  हड़ताल  का

 (=)  क्या  समझौता  होने  की
 मुख्य  कारण  नोखारी  जो  कि

 वना  @  और  यदि  हां  तो  क्या  कठिनाइयां
 आई०  एन०  टी०  य० ८५  ato  में  शामिल

 हें  जिनके  कारण  विलम्ब  हो  रहा  है  ?  हो  गया  का  बरखास्त  कर  दिया  जाना

 था ?
 सरकार  द्वारा  समझौता  कराने

 के  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?  श्री  आबिद  जी  नहों  ।  हमारी

 सुचना  के  मुख्य  कारण  यह  नहीं

 था  ॥ श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :

 और  जी
 २४००  मज़दूरों

 श्री  नम्बियार  :  क्या  में  जान  सकता
 में  से  लगभग  Yoo  ने  R38

 हुं  कि  हड़ताली  मज़दूरों  को  कम  से  कम  सरकारी
 १९५३  को  हड़ताल कर  दी

 लागत  पर  कंसेशन रेट  से  चावल  दिया

 मज़दूरों  की  मांगें  दिखलाते  हुये  जायगा ?

 एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  श्री  आबिद  लेकिन  अब  at
 परिशिष्ट  9,  अनुबन्ध  २३]

 हड़ताल वापस  ले  ली  गई  हैं  ।

 व्यवस्थापकों ने  नोटिस  जारी

 कर  दिया  कि  हड़ताल  के  दौरान  में  ह
 rarest

 tt  समिति

 लोग  कन्सेशन  रेट  पर  अपना  राशन  पाने
 *

 १०८५.  श्री  Bo  पी०

 के  हक़दार नहीं  होंगे  ।  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने की
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 के  १९५३  तक  पूरा
 हो

 जाने  की  आशा

 परिषद्  द्वारा  संयोजित  डेरी  समिति  की  एक

 बैठक  १२  १९५३
 को  पूना  में  हुई

 थी  ?  श्री  मुनि स्वामी  :
 क्या  में  जान  सकता

 इस  समिति  की  सिफ़ारिशें  क्या  हूं  कि  प्राक्कलन  पर  स्वीकृति  कौम  दी  गई

 थी ं?  थी  और  इस  अनुचित  विलम्ब  का  क्या

 क्या  इस  समिति ने  अथवा  सरकार  कारण है  ?

 ने
 कोई

 योजना  तैयार

 की

 है
 जिससे  कि  कम  श्री  शाहनवाज़  wat  में  ने

 से  कम  देश  की  अशक्त  और  दिदा

 कर  तैयार  हो  जायेंगी  । जनसंख्या
 को

 उपलब्ध  कराया  जा  सके  ?

 श्री  नम्बियार :  स्वीकृत  राशि  क्या
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 जी  थी  और  प्रयुक्त की  गई  राद कया  है  ?

 मेरी  सुचना  है  कि  ८  लाख इस  समिति  की  सिफ़ारिशों  की

 एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रख  दी  गई  है  ।

 को

 देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 जी  नहीं  ।  wa  की  गई  राशि  क्या  हैँ
 ?

 wt के  ०  पी०  सिन्हा  :
 कया  पद्य  दूध  प्रदान

 श्री  शाहनवाज़  खां  १९४७

 करने
 सम्बन्धी  कोई  योजना  सरकार  के

 19,438,490  रुपये  की  राशि  स्वीकृत  की  गई

 विचाराधीन हैं  ?
 थी  ।  बाद  PQwe  प्राक्कलनों  को

 पुनरीक्षित  किया  गया  और  ta  में  बरती
 डा०  पी०  एस०  यह  हमारा

 जाने  वाली  मितव्ययता  की  दृष्टि  यह

 काम  नहीं  हैं
 ।  यह  काम  राज्यों का  है  ॥

 2,198,400  रुपये  कर
 दी

 गई  ।

 हम
 तो

 यह  काम  केवल  प्रयोग  करके  करते  श्री  नम्बियार  :  क्या  में  जान  सकतीं
 ह

 हूं  कि  इस  मितव्ययता से  यह  स्टेशन  पूरा
 कुड्डलोर  न्यू  टाउन  रेलवे  स्टेशन

 बनेगा  अथवा  काट  दिया  aria  ?

 क
 202%.  श्री  मुनि स्वामी  :

 FAT
 श्री  शाहनवाज़  जेसा  में  ने

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि
 मितव्ययता करने  के  कारण  हमें  इस

 अभी  हाल  में  रेल  उपमंत्री  मद्रास  राज्य
 राशि  में  कटौती  करनी  पड़ी  ।  किन्तु

 में  कुड्डलोर  न्यू  टाउन  रेलवे  स्टेशन
 को

 ३,७४७  ३,०0०  छ  रुपये  के  अतिरिक्त

 देखने  के  लिये  गये  थे
 ?

 १९५०  में  %,¢  W,000  रुपय  और  स्वीकृत

 इस  स्टेशन  के  नवनिर्माण काय  हुये  और  यह  राशि  सन्  १९५०-५१
 में

 प्रयुक्त

 में  क्या  प्रगति हुई  हैं  ?  की  जा  रही  है  ।

 यह  कब  तक  पुरा  होगा
 ?

 श्री  नम्बियार
 :

 श्री
 प्रदान

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव  और ।  यह  बड़ी  गम्भीर बात  है  .

 शाहनवाज़  जी  हां
 उपाध्यक्ष  महोदय :

 माननीय  सदस्य  को

 और  छोटी  मोटी  फिटिंग  मालूम  है  कि  अन्य  सदस्य
 भी

 ऐसे  स्थानों

 से  आते  हें
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 तेल  बाहर  जहाज  स्थापित  कर  रही  हें  उन  के  अपने  टेंकर

 *
 १०८८.  श्री  रघुनाथ  fag  क्या  होंगे  अथवा  टेंकर  सरकार  देगी

 ?

 यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  श्री  शाहनवाज  या
 तो  उनके

 भारत  को  कितने  तेल  वाहक
 अपने  होंगे  अथवा  वे  उन्हें  किराये  पर

 ले  लेंगी
 |

 मेरे  ख्याल  में  यही  व्यवस्था चलेगी  ॥ erat  की  आवश्यकता  है  ;  और

 इस  समय  भारत  के  पास  कितने  मद्रास  तथा  मलाया  के  बीच  चलने  पाल  यात्री

 तेल  वाहक
 जहाज़

 हू  ?  जहाज़

 रेल  तथा  यातायात मंत्री  के  ok oA  श्री  रघनाथ  सिंह  :  क्या

 सचिव  (att  शाहनवाज़  यह  अनुमान  यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 लगाया  गया  है  कि  पेट्रोलियम  पदार्थों  के  करेंगे

 हमारे  आयातों  को  ढोने  के  लिये  लगभग
 मद्रास  तथा  मलाया  के  बीच  चलन

 २५  टैंकरों  की  आवश्यकता होगी  ।  वाले  यात्री  जहाज़ों  की  संख्या  कितनी  है

 भारत  के  पास  अभी  कोई  टेंकर

 हैं  ।
 )  जहाज़ों  की  कमी  के  कारण  क्या

 यात्रियों  को  तीन-तीन  मास  तक  रुकना
 श्री  रघुनाथ  सिह  कितने दिन  के

 पड़ता
 है

 तथा

 अन्दर  हमारे  पास  ये  सब  टेंकर  हो  जावेंगे
 ?

 यात्रियों  को  सुविधा  पहुंचाने  तथा
 पच्चीस  टैंकर  की  हम  को  ज़रूरत  तो  कितने

 दिनों  में  सब  हमारे  पास  हो  जावेंगे
 ?  अत्यधिक  भीड़  कम  करने  के  लिए  क्या  सरकार

 इस  समुद्री  मार्ग  पर  यात्री-पोतों  की  संख्या

 श्री  शाहनवाज  खां  :  अभी  तक  तो
 बढ़ाने  का  प्रयत्न  कर  रही  है

 ?

 हमारे  पास  कोई  भी  नहीं  हे  और  यह  मसला
 रेल  तथा  यातायात  मंत्री के मिनिस्ट्री  के  ज़रे  ग़ौर  है  ।

 सचिव  (att  aerate  मद्रास

 श्रीमती रेण  चक्रबर्ती  :  क्या  टेंकर  लेने  तथा  मलाया  के  मध्य  नियमित  रूप  से  चलन

 सम्बन्धी  कोई  बातचीत  इस  समय  चल  रही
 वाले  जहाज़ों की  संख्या  दो  ह  ।

 हे  ?

 जी  यह  सूचना  मिली  है
 श्री  शाहनवाज़ खां  :  टेंकरों का  चलाना

 कि  मलाया  जाने  वाले  मुसाफिरों  को  काफ़ी
 और  उनकी  व्यवस्था  अत्यन्त  टेक्निकल

 काय  हूं  क्योंकि  उन्हें  स्तेय-भार सहित
 अरसे  तक  मद्रास  शर  नागपट्टिनम म

 प्रतीक्षा  करनी  पड़ती  है  ।

 लेना  पड़ता  और  इसलिये  हमने

 अपने  रखने  का  विचार  नहीं  किया  है  ।  जी  इस  मार्ग  पर  कौर  ales

 किन्तु  अभी  हाल  ही  में  मंत्रिमण्डल ने  यह  जहाजों की  व्यवस्था  करनें के  प्रश्न  को

 seq  लिया  हे  और  मुझे  आशा  है  कि  बहुत  सम्बन्धित  जहाज़  कम्पनियों  के  साथ  उठाया

 दिन  ही  इस  बारे  में  कुछ  जायगा ।  पया है  ।

 सक

 पर

 दास

 क्या  में  जान  ott  रघुनाथ  सिह  ये जो  दो  जहाज

 हूं  कि  बम्बई  तथा  अन्य  स्थानों  पर
 a
 चलते ह  यह  हिन्दुस्तानी  जहाज़

 जो  तैल  कम्पनियां  अपनी  सॉरिय्कॉर  TN  न्य  यह  किस  कम्पनी  के  जहाज  हैं
 ?
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 शाहनवाज  खा ं:  य  दोनों  श्री  एन०  श्रीकान्तन  क्या

 हिन्दुस्तानी  जहाज  हैं  ।  सरकार  को  इस  प्रकार  के  कोई  प्रतिनिधान

 प्राप्त  हुए  हें  न्नावनकोर-कोचीन  "a  मलाया श्री  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि
 जो  मुसाफिर  मद्रास  शर  नागपट्टिनम

 तथा  सिंगापुर  जाने  वाले  हज़ारों  व्यक्तियों

 की  सुविधा  केਂ  लिए  इस  राज्य  में  टिकट
 से  मलाया  जाना  चाहते  हैं  उनको  इन  पत्तनों

 सरकार  द्वारा  स्थान  की  सुविधा  प्रदान  बुक  करने के  केन्द्र  खोले  जाएं
 ?

 की  जाती है  ?
 श्री  एल०  Ato  मुझे  कोई

 श्री  शाहनवाज़  खा  जी  दी  सूचना  नहीं  है  :  मुझे  कोई  ऐसा  प्रतिनिधान

 जाती है
 ।  प्राप्त  नहीं  ह्री  है  |  यदि  ऐसा  कोई  प्रति

 श्री  क्या  में  जान  सकता
 निधान  ग्रा  सधवा  माननीय  सदस्य

 g  कि  gent  में  स्थान  मिलने  में  जो  इतना
 तो  में  श्रव्य  उस  पर  गौर  करूंगा

 विलम्ब  होता  उसकी  दृष्टि  में  सरकार
 श्री  एन०  श्रीकान्तन  क्या  में

 को  ये  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हें  कि  इन  जगहों

 थर  स्थान  नहीं  मिलता  ?
 जान  सकता  हूं  कि  इस  बात  में  क्या  बाधा

 है  कि  नियमित  कार्यक्रम  निर्धारित  fear

 श्री  शाहनवाज़  सरकार  इस  जाए  तथा  मुसाफिरों  को  उन  तारीखों  की  सूचना

 खात  से  wana है  कि  अनेकों  जो  कि  दे  दी  जाए  जिनको  कि  उन्हें  जाना  है  जिससे

 मलाया  जाना  चाहते  हें  जहाज़ों  में  स्थान  कि  उन्हें  मद्रास  हराकर  बहुत  दिनों  तक  वहां

 at  कमी  के  कारण  नहीं  जा  सके  हैं  झ्र  न  पड़ा  रहना  पड़े  ?

 सरकार  ने  इन  कम्पनियों से  इसका  प्रबन्ध
 श्री  एल ०  ato  हम  जहाज़

 करके  भीड़  को  कम  करने  के  लिए  कहा  है  ।
 कम्पनियों  को  परामर्श  दे  सकते  क.) ह्  यह

 श्री  ato  पी०  क्या  सरकार  सरकार  का  कम  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि

 को  ज्ञात  है  कि  न्रावनकोर-कोचीन  राज्य  से  माननीय  सदस्य  चाहें  तो  हम  जहाज़-कम्पनियों

 aga से  व्यक्ति  मलाया  जाने  के  लिए  मद्रास
 को  यह  परामर्श देंगे  ।

 जाते हैं  ?  क्या  में  जान  सकता  हूं
 कि

 सरदार ए०  एस०  सहगल  क्या  में
 सरकार  को  यह  भी  मालूम  है  कि  सुविधाओं

 जान  सकता  हूं
 कि

 जहाज़ों  की  कमी  के
 की  कमी  के  कारण  उन्हें  वहां  रुकना  पड़ता  परिणामस्वरूप  कितने  दिनों  तक  वास्तव

 a
 में  मुसाफिरों को  रुकना  पड़ता  है  ?

 उपाध्यक्ष  यही  तो  उन्होंने

 कहा  था  मुसाफिरों  के  लिए  पर्याप्त  श्री  शाहनवाज  at  :

 जहाज  नहीं
 हैं  ।  प्रत्येक  व्यक्तिगत  मुसाफिर  के  ates  नहीं

 श्री  ato  पी०  नायर  मेरा  मतलब
 किन्तु जैसा  में  ने

 काफी

 समय  तक  प्रतीक्षा करनी  पड़ती  है  ।

 यह  नहीं था  ।  मद्रास  में  टिकट  बुक  कराने

 की  भी  कठिनाई है  ।  क्या सरदार
 ए०  एस०  सहगल

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  एल०  सरकार  इस  सुचना  को  संकलित कर  सदन

 बी ०  शास्त्री  )  :
 हमें  यह  नहीं  मालूम  ।  पटल  पर  रखेंगी  कि  मुसाफिरों  को  कितने

 डूम  जांच  करेंगे  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय :  दूसरा  प्रदान  पुछा  (7)
 क्या े  दे  द  सरकार  ने  पटसन  उगाने

 जाए |
 की  न्यूनतम  लागत  का  प्राक्कलन  किया

 श्री  नम्बियार  :  क्या  में  जान  सकता
 a NS

 हूं  कि  ame  के  इन  क्लीयरेंस  कार्यालयों
 यदि  तो  क्या  सरकार  का

 की  भ्रष्टाचार  सम्बन्धी  शिकायतें  मुसाफिरों  से  इरादा  निकट  भविष्य  में  पटसन  का  न्यूनतम

 a  अधिकतम  मूल्य  निर्धारित  करन  का  है  ; प्राप्त  हुई

 श्री  ato  शास्त्री  :
 हमें  कोई

 सात  लाख  की  गाठों

 के  लक्ष्य  में  कमी  को  पूरा  करने  तथा  पटसन

 कोई  विशिष्ट  दृष्टान्त  दृष्टि  में  लाएं  तो  के
 उत्पादन  प्रत्याशित की  कमी  को  दूर  करने

 हम  उसे  देखेंगे ।  के  लिए  सरकार  का  क्या  पग  उठाने  का  विचार

 श्री  वी०  पी०  नायर  है  ;  श्र

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नावली  समाप्त
 सरकार  ने  इस  बात  को  सुनिश्चित

 हो  चुकी है  ।
 करनें  के  लिए  क्या  पग  उठाए  हें  कि  पटसन

 श्री  ato  पी०  नायर  :
 अभी  समाप्त

 उत्पादकों  को  भविष्य  में  भ्र पने
 पटसन  का

 उचित  मूल्य  मिलेगा  ?
 नहीं  हुई  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  पूछने  कौर
 कृषि  मंत्री  पी०  एस०  :

 जी
 कुछ  फुटकर  स्थानों

 पर
 ।

 उसका  उत्तर  देने  का  सम्भव  समय  नहीं

 है  ।  सरकार  को  कोई  सूचना  नहीं

 है  ।

 अल्प सूचना  प्रश्न  और  उत्तर  जी  केवल  बीच-बीच  में  कमी

 कभी  |
 कच्चे  पटसन  का  मुल्य

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  खाद्य  जी  नहीं  |

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  जी  नहीं  ।

 ह क्या  यह  सत्य  है  कि  भारत  )  कम  मूल्य  पर  बीजों  का

 में  कच्चे  पटसन  का  मूल्य  इस  समय  १४५  रु०
 बीज  खरीदने  के  लिए  ऋण  प्रदान  करना

 प्रति  मन  गिर  गया  है  ;  उर्वरकों  का  बीच  उगाने  वालीं

 क्या  यह  भी  सत्य
 कि  जूट

 फार्मों  की  किसानों  को  सुधार

 किए  हुए  बीज  उगाने  को  प्रोत्साहित
 के  आयात  के  सम्बन्ध  में  भारत  तथा  पाकिस्तान

 के  लिए  सरकारी  भ्रामक  सहायता  प्राप्त
 द्वारा  जो  संयुक्त  सहमत  विज्ञप्ति  जारी  की

 गई  है  भारत  के  पटसन  उत्पादक
 प्रयोग  किसानों  केਂ  सम्मुख  पंक्तिबद्ध

 बुवाई  के  प्रदर्शन  जाड़े  की  धान  की
 उद्धिग्न हो  गए  हें  कौर  उन्हें पटसन  की  खेती

 त्याग  कर  प्राय  खाद्यान्नों  की  खेती  करने

 जमीनों  पर  चावल  के  साथ-साथ पटसन

 की  एक  जल्दी  प्लान  वाली  फसल  उगाना

 के  लिए  मजबूर  होना  पड़  सकता  है  ;
 जुताई की  तथा  खाद  देने  की  स्वीकृत  प्रणाली

 क्या  यह  सत्य  है  कि  समझौते  जिससे  किਂ  उपज  काफी  बढ़  जाती

 के  बावजूद  भी  पाकिस्तान से  कच्चे  पटसन
 x  ।  इसके  भारत  में

 ~

 का  रायात  नियमित  नहीं  था  ;  उगने  वाली  पटसन  की  किस्म  में  सुधार
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 करने  तथा  पटसन-उत्पादन  को  ऐसे  स्थानों  कथित  सुझाव  सरकार  पहले  दिया  गयां

 पर  केन्द्रित  करने  के  लिए  जो  मच्छी  किस्म  किन्तु  we  भ्र वश्य  है  कि  इस  बात  पर

 की  पटसन  उगाने  के  लिए  उपयुक्त  पूरी  तरह  से  विचार  कर  लिया गया  है  ।

 सुझाव  देने  के  लिए  एक  विशेषज्ञ  समिति  यह  निर्णय  गया  है  कि
 कच्चे  पटसन

 की  स्थापना की  गई  है  ।  का  निर्यात  करना  देना  के  हित  में  नहीं  होगा
 ।

 ऊपर
 में

 बताए  गए  तरीकों  क्या श्री  एल ०  एन०  मिश्र

 से  अधिक  उपज  होने  तथा  लागत कम  पड़ने
 सच  है  कि  कुछ  समय  पूर्वे  खाद्य  तथा  कृषि

 की  सम्भावना  है  जिससे  कि  जूट-उत्पादकों  मंत्रालय  से  यह  सुझाव  दिया  था  कि  पटसन
 को  उचित  पारिश्रमिक  मिल  सकेगा  ।

 का  न्यूनतम  मूल्य  निर्धारित  जाए
 इसके  अतिरिक्त  सरकार  स्थिति  का

 तथा  राज्य  सरकारें  दरपन  ही  हिसाब  में

 पूवे  भ्रध्ययन  करती  रहेगी  a  आवश्यक
 जूट  का  क्रय  करें  ?

 पग  उठाएगी ।
 भी  एस०  सी०  क्या  माननीय

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  कृषि  तथा

 खाद्य  मंत्रालय  द्वारा  उद्योग  तथा  वाणिज्य मंत्री
 जी

 भाग  का
 उत्तर  पुनः  पढ़ने

 की  कृपा  करेंगे  ?  मंत्रालय  का  कई  सुझाव  दिए  गए  थे
 ।  उस

 डा०  पी०  एस०  देश मख थि  सरकार  को
 मंत्रालय  का  अरन्य  पतलूनों  पर  भी  विचार

 कोई  सूचना नहीं  है  ।  करना  गड़ता  है  कौर  वह
 इस

 सुझाव
 को

 श्री एस०  सी०  सामन्त  :
 क्या  सरकार  स्वीकार नहीं  कर  सका  |

 को  विदित  है
 कि  केन्द्रीय  पटसन  समिति  श्री  एल ०  एन०  सिर  :  क्या  में  जान

 ने  पटसन  उद्योग  के  वर्तमान  उत्पादन  तथा
 सकता  हूं  कि  किसानों  को  कृषि-वित्त  सम्बन्धी

 पटसन  के  उत्पादन  के  सम्बन्ध  में  कोई  निदान

 gare
 हैँ

 !  सुविधाएं  प्रदान  करने
 का  कोई  विचार

 है
 ?

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :
 श्रीमान्  मेरे

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी

 पास  इस  समय  कोई  सूचना  नहीं  हू  ।
 सदन  के  कुछ  सदस्यों  ने  मेरी  दृष्टि  में  यह

 बात  लाई  है  कि  किसानों  को  छोटी  सी  राशि
 श्री  ato  कू०  दास  क्या  में  जान

 सकता  हं  कि  सरकार ने
 wea

 में  यह
 ऋण  देकर  उस  पर  अ्रत्यधघिक  ब्याज  वसूल

 किया  जाता  है  |  हम  देखेंगे  कि  इस  मामले
 समाचार देखा  है  कि

 कच्चे
 पटसन  की  हितों

 की  समिति  के  अध्यक्ष  श्री  भागीरथ  कनोडिया  में  क्या  किया  जा  सकता  है  यद्यपि  यह  राज्यों

 ने  वक्तव्य  दिया  है  कि  हाल  के  भारत-पाकिस्तान  के  मद  की  बात  है  ।

 समझौते
 को  कार्य  करने  देने  के  लिए  सरकार  सेठ  गोबिन्द  दास  :.  माननीय

 के  देव के  शारीरिक  उत्पादन  के  निर्यात  की
 मंत्री  जी  को  यह  बात  मालूम  है

 कि
 बस्तर

 पर  विचार  करने  में  बिल्कुल  a
 सरगुजा  में

 भी
 अच्छा  जूट  हो  सकता  है

 ?

 समय  नहीं  खोना  चाहिए  कौर  क्या  सरकार
 क्या  इस  बाबत  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय

 को  यह  विदित  है  कि  केन्द्रीय पटसन  सरकार  को  लिखा  था  कौर  यदि  यह  बात

 समिति ने  यह  सिफारिश की  है  कि  जूट  सही  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा

 की  गहनता खेती  का  प्रत्येक  सम्भव  उपाय  रहा है  ?
 करना  चाहिए ?

 Sto
 पी०  एस०  देशमुख  यह

 डा०  पी०  एस०  देशमुख

 तो  में  नहीं  कह  सकता  कि  उक्त  अध्यक्ष  द्वारा  यह  इस  प्रश्न  से  नहीं  उठता  |  यहं  fas
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 पटसन
 के  मूल्य  के  बारे  में  है  शौर  फसल

 श्री  एल०  एन०  मिश्र  क्या  में  जान

 का  मामला  इसमें  नहीं  अनीता  |  सकता हूं  कि  इस  बात
 को  देखते  हुए  कि

 सरकार
 ने

 उत्पादकों  को  अधिक जूट
 उपजाने

 श्री  बमन  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  भारत  में  ६७  लाख  पटसन  गांठें  उत्पादित
 को  प्रेरित  किया  क्या  सरकार  के  लिए

 यह  शभ्रावश्यक  नहीं  हो  जाता  कि  उन्हें  लाभप्रद
 करने  की  पंच-वर्षीय  योजना  वैसी  ही  है

 अथवा  पाकिस्तान  से  तीन  ay  तक  प्रति  मूल्य  की  भी  गारन्टी

 सरकार ay  २५  लाख  गांठों  के  रायात  की  दृष्टि
 ७

 पो०  एस०  देशमुख

 में  इसमें  कुछ  परिवर्तन  करा  दिया  गया  है  ?  अवद्य  ही  यह  waa  करती  है  कि  पर्याप्त

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  योजना  मूल्य  दिया  चाहिए  ।  /  किन्तु  ऐसी

 परिस्थितियां  sar  हो  जाती  हूं  जब  कि
 ara  की  गणना  के  अनुसार  हमारी

 QEYY-YE  की  श्रावव्यकता  ७२  लाख  गांठों
 सरकार  यथोचित  मूल्य  देना  का

 लक्ष्य

 की  होगी  कौर  वर्तमान  दर  से  हम  ४७  लाख
 नहीं  कर  पाती  |

 गांठों  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  रहे  हें  |  इसलिए

 पटसन  के  प्रस्तावित  रायात  के  लिए  पर्याप्त  प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 स्थान
 है

 श्री  बी०  के०  दास  क्या  में  जान
 पशुओं  के  संक्रामक  रोग

 सकता  हुं  कि  पच्छिमी  बंगाल  में  कच्चे  पटसन
 *
 १०७९, श्री  दशरथ  देव  :  क्या

 के  गिरे  हुए  मूल्य  के  सम्बन्ध  में  माननीय  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 मंत्री  जी  को  पच्छिमी  बंगाल  सरकार  से  करेंगे  कि  बड़ी  संख्या  में  पालतू  विशेषकर

 कोई  सुझाव मिले  हे  ?
 संक्रामक  रोगों  से  प्रति  वर्ष  मर

 डा०  पी०  एस०  देशमुख :  यह  सूचना
 जाते  हे  ?

 मेरे  पास  यहां  मौजूद नहीं  है  ।  गत  पांच  वर्षों  में  औसत  गाय

 श्री  दी  कि  दास :  क्या में  जान  मृत्यु  प्रति  ae  क्या  है
 ?

 सकता  हूं  far  सरकार  का  इरादा  संक्रामक  रोगों  से  पालतू  जानवरों

 अर  पटसन  के  उत्पादन  को  सीमित  की  रक्षा  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या

 करने  का  है  ?  कदम  उठाए जा

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  :  इसके  लिए  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 :

 हमने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  र  सरकार  जी  art

 उसके  सुझावों  के  भ्रनुसार  कायें  करेगी  ।
 सूचना  संकलित की  जा  रही  है

 श्री  बी०  के०  दास  :  क्या  उक्त  समिति  श्र  जाती  होने  पर  सदन  पटल  पर  रक्खी

 के  निर्देश के  पदों  में  यह  भी  है  कि  वह  निम्न  जाएगी

 श्रेणी  के  पटसन  को  सीमित  कर  देने  के  मामले

 पर  विचार  करेगी  ?
 राज्य  पशु-चिकित्सा

 जिनकी  कि  पालतू  जानवरों  में  संक्रामक

 डा०  पी०  एस०  देशमुख  जी  रोगों  के  निदान  की  मुख्य  जिम्मेदारी है

 में  समझता हूं  कि  अन्य  बातों  के  साथ  वह  एक  बड़ी  संख्या  में  चिकित्सालय  चला

 इस  पर  भी  अपना  मत कभी  व्यक्त  करेगी  ।  रह ेहैं  तथा  टीका  लगवा  रहे  हें  ।
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 जोकि  ढोरों  इस  क्षेत्र  में  वैयक्तिक  उपक्रम का  उन्मूलन  करने  के

 की  सब  से  अधिक  मुत्युओं  के  लिए  जिम्मेदार  ने  भ्र भी  अपना  क़दम
 बढ़ाया  है  ,  क्योंकि

 व्यापक  कार्यक्रम  भारत  सरकार  पनीर  के  उत्पादन  की  दशाएं  अतकल >> ८६  नहीं

 बना  रही  है  ।  इसे  प्रारम्भ  करने  से  पुरे  हे  ।  सरकार  ने  भी  इसमें  पद  डालना

 .  भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद  ने  अ्ररक्षित  समझा  है  |  डेरी  उद्योग  के  भ्रमणी

 भेड़ों  ate  बकरियों  टीके  लगाने  की  एक  प्रकार  जम  जाने  पर  इस  उद्योग  की  स्थापना

 की  reel  श्रेया  हो  सकती  है  । पंच  वर्षों
 योजना

 स्वीकृत  की  है  ।

 पनीर  का  आयात
 केन्द्रीय  टू क्टर  संगठन

 *
 १०८७.  श्रीमती  दाकुन्तला  :.  क्या *१०८४  श्री  बलवन्त  सिन्हा  मेहता

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे कृपा

 क्या  यह  सच  है  कि  पनीर  उत्तर  प्रदेश  में  सन्  १९५२  में

 केन्द्रीय  ट्रैक्टर  संगठन  द्वारा  कितने  एकड़ तर  भेड़  के  दूध  से  बनाया  जाता है  ;

 प्रति  वह  पनीर  के  रायात  क े  भूमि  खेती  योग्य  बनाई  गई  ;

 y और  मूल्य  तथा
 किन-किन

 देशों  क्या  इस  संगठन  द्वारा  कुमायूं

 पहाड़ियों  पर  जंगल  साफ  करने आयात  किया  जाता  है  ;  श्र  कोई

 काम  हाथ  में  लिया  गया  है  ;  कौर
 देश  में  पनीर  की  सम्पूर्ण  मांग

 यदि  तो  इस  कार्य  में  क्या
 पूरा  करने  के  लिए  क्या  पगਂ  उठाए  जा  रहे

 a
 ह

 ?
 प्रगति  की  गई  है

 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रो  :
 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  :

 जी  नहीं  ।  भारत  में  पनीर  के
 १९५२  में  अन्त  होने  वाले

 भूम्योद्धार  सीज़न  में  केन्द्रीय  ट्रक्टर  संगठन  द्वारा
 निर्माण  में  भेज  का  ca  नहीं  प्रसू ह

 aq त

 जाता
 कांस  आच्छादित  RE, ARR  एकड़  जमीन

 उत्तर  प्रदेश  में  जोतने  योग्य  बनाई  गई  |
 गत  चार  वर्षों  में  भारत  में

 इसके  भ्र ति रिक्त  नैनीताल  तराई  में  २०,२६५
 आयात  किए  गए  पनीर  का  मूल्य  श्र  मात्रा

 एकड़  जंगली  भूमि  साफ  करके  जोतने  योग्य

 इस  प्रकार है  बनाई  गई  । ए  साफ  किए  गये  क्षेत्र  में  से

 मात्रा  85,208  एकड़  पर  हल  चलाया  गला  ।

 )  )
 शौर  कुमायूं  पहाड़ियों  पर

 १६४६-४०  FA, RKo  PE, VV, ERO  जंगल  साफ  करने  का  काम  केन्द्रीय  ट्रैक्टर

 PEYO-KR  BRRO  PARA  RRO  संगठन  द्वारा  नहीं  लिया  गया  है  ।  किन्तु

 VERRAN  &,\9\9 0  R28, 2V,BXo  नैनीताल  तराई  में  REYo  जब  कि  काम

 FERRE
 B20  €,  १८,१२०  प्रारम्भ  १२  १९४५३  तक

 लगभग  ८८  प्रतिशत  ward  आस्ट्रेलिया
 निम्नोक्त  प्रगति  की  जा  चुकी  है  :

 ~
 से  होता  है  ate  ate  अधिकतर  योरपीय  (१)  पेड़  गिराये  गये

 देशों  तथा  न्यूजीलैंड  से  ।  भाग  का  क्षेत्र  ३८,५८२  एकड़
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 कोर्ट (२)  जोतने

 क  हन त  दर्द  एकड़

 ७८७.
 aftaito  at बी

 वर्मा :  क्या  रेल (३)
 जोता

 गया  क्षेत्र

 oh
 एकड़

 म ंत्री य  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 इधर  ट्रेनिंग  सेन्टर में  प्रतीक्षा

 च  श्री  रखना  सिह :
 )

 बिहार  क्षेत्र की  पुरानी  ato ०

 त

 oe

 मंत्री  य  तलाने  की  कृपा  करा  से  PewY  से  तक  रेलवे  क  वार

 लाइन  F  दोनों १  गी  जमीनों की पा  अ  स
 कतई

 घास  r  पकड़ने  के ३  कार  के

 (  टैनिंग  सेन्टर  में  प्रशिक्षा  sey
 प्त  को

 विद्  aa है  ;  परिणामस्वरूप  कुस्
 कित

 क
 इस  प्रकार की  प्रति  we

 कान  युवक  पायलट  ट्रेनिंग
 कालिज

 ag  वा
 a

 ष्ट  हुए  हू
 ।  !

 अंतर्गत पट्टे  पर
 ्  प्राकृतिक  संसाधन  तथा  वैज्ञानिक अन

 धान  उपमंत्री  के०  डी०  niet)
 w@

 ors  गई  इन  श्रान्दालन क 5१ जमीनों से कुल

 owls
 ४२  और  ३६  सी  अर

 g  सी  सीਂ  ग्लाइडर  चालक  प्रौढ़  चार
 रेल  तथा  यातायात मंत्रो  के  सभा

 र  प्रशिक्षक  भारतीय  ग्राइडिंग  एसोसिएशन
 (att  शाहनवाज़  शर  )

 |  प्रौढ़  दिल्ली  ग्राइडिंग  नई  दिल्ली  घास  तथा  मछली  पकड़ने  के  अधिकार  बेचने

 दिक्षित किए  गए  और  अ्रधिक  wa  उपायो  खान  दें

 थ
 कोई  नहीं  ।  मा  एसी  जमीनों  को  पढ़े  पर  उठाने  से  X

 का
 ता  पं  निश्चय  ही  सिविल

 से  अरब  तक  रेलवे  को  हुई  awl  q

 ट्रेनिंग  सेन्ट
 ae  एक  विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जा

 i.
 गय

 —o

 घास  के  विक्रय से  सखी  cared  के  सिखाए  अधिक I

 BG
 विक्रय
 कय  से

 es  ज़मीन  पट्टे

 पर  उठाने  से

 नाना
 फक

 RECY-VR  5,६२७  BY USR  si

 १६४६-४७  ९  VEY  R,0F€

 RE ¥y-s  देश  ako

 Reese
 कद  ३२०  ७  oo

 रे ७,१८६  ५,३४९

 ey  g-!  FOYoR

 REYo-y
 1२९७३

 oe
 a@Q29

 ह

 क

 ह
 २३,८७५ पिंजरे  मक

 0८०  उसी

 EVOL  ०.
 WG  प्र १९५१-५२  च्  WE,  RVR  १

 PEXR-KY रे  RE,  RNR  छ  VE,004  VIE  VY

 +
 are  तथा  मछली  पकड़ने  के  मधिका रौ  के  संयुक्त  मकड़  ।  पृथक-पूरक  आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं हं  ।
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 बिना  टिकट  सफर  में  इस  बारे  में  क्या  प्रयत्न  किए  गए  इसकी

 ७८८.  श्री  भीखा भाई  क्या  रेल  सूचना  wat  परिषद  को  नहीं  दी  गई  है  ।

 प्रदान  नहीं  उठता  ।

 जी  नहीं  । '  पश्चिमी  रेलवे  पर  सन्  १९५२

 मध्य  प्रदेश  की  सरकार  को  अनुदान
 में

 बिना  टिकट  पकड़े  गए  मुसाफिरों  की

 सख्या  }  Ve  श्री  जसानी  :  क्या  खाद्य

 जुर्माने  से  अथवा  अन्य  प्रकार
 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 से  उनसे  प्राप्त  हुई  राशि  ;  और  ३१  १९५२  को  समाप्त  होने  वाले

 तीन  वर्षों  में  विभिन्न  oa  उपजाओ
 मन  eEXo  ax  gey  2 है  |  WAS

 की  तुलना में  संख्या  घटी  है  अथवा  बढ़ी  है  ?
 आन्दोलनों  के  लिए  ऋण  के  रूप  में  अथवा

 अ्रन्यथा  कितना  रुपया  आवंटित  किया
 रेल  यातायात  मंत्री  के  संसद  सचिव

 था  ?

 (att  :  F028, G82

 जुर्माने के  रूप  में  १,२३,१५५ रु०

 उक्त  काल  में  मध्य  प्रदेश  की

 सरकार  द्वारा  इसमें  से  कितना  रुपया  वास्तव
 वसूल किए  गए

 किराए तथा  दण्ड  के

 रूप  में  VV,  ३६,९२४ ४,  9, RR
 में  लिया  गया  श्र  किन-किन  कामों  के

 लिए ? रु०  किए  गए  |

 लिए  गए  रुपये  में  से  मध्य  प्रदेश
 भारतीय  कृषि  अनुसंधान  परिषद

 सरकार  द्वारा  कितनी  राशि  खर्च  की  गई

 कि  बिना  खर्च  किया  gar  कितना  रुपया
 ask.  श्री  alo  है ०  दास

 :

 केन्द्रीय  सरकार  को  वापस  लौटाया  गया  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 खाद्य  तथा

 कृषि  मंत्री  (  श्री  किदवई  )
 :  (=)

 करेंगे  :
 लाख  में  )

 क्या  सन्  १९४५२  के  दौरान  में

 भारतीय  कृषि  श्रनुसंघान  परिषद  के  तत्वावधान

 में  किए  गए  अनुसंधानों  को  विस्तारपूर्वक
 अधिक  अन्न  खाद्य

 उपायो  बोनस लागू  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  था  ;

 यदि  तो  उक्त  कार्यवाही  का
 निधि

 a

 ब्यौरा  ;
 कौर  PEVE-Yo  १२४५.००  ३१.८६  ५.३१

 PEYO-Y?  BELLY
 क्या  इस  प्रयोजन  के  लिए  कोई

 0.GGe  ६रे.३६

 SEX L-XR  95.2y¥  Po.UR
 —  तय

 विशेष  अ्रनुदान  दिया  गया  था  ?

 सदन  पटल  पर  रखे  गए  विवरण खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री
 :

 भारतीय  कृषि  अनस धान  में  दिए  गए  ब्यौरे  के  अनुसार  कण की  समस्त

 राशि  वहां  की  सरकार  ने  ले  ली  ।  जहां  तक
 परिषद  भ्रनुसंघान  योजनाओं  के  लिए  रुपया

 देता  हैं  जिनमें  राज्य  सरकारें  भी  अपने  अनुदानों का  प्रदान  इनका  हिसाब

 तद स्थानीय  महालेखापाल नियंत्रक  द्वार भाग  देती  हें  ।  यह  राज्य  सरकारों का

 काम है  कि  भ्रनुसंधान योजना  के  वास्तविक खर्चे  हुई  राशि  के  wat

 परिणामों  को  प्रयोग में  लाए  ।  सन्  PEKR  लगाया  जाएगा  |
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 लिए  गए  कर्जे  तथा  स्वीकृत  ने  केन्द्रीय  सरकार को  वापस  नहीं  किया

 में  से  खर्चे  at  गई  राशि  नीचे
 वरन्  area  वर्षों  में  प्रयुक्त  कर  लिया

 ॥

 ~  सन्  PERL-UR  में  निदेश  जारी  कर  दिए

 »———_—
 रुपयों

 गए  हें  कि  प्रयोग  में  न  झाई  हुई  प्रकार

 की  सब  राशियां  शीघ्र  ही  भारत  सरकार

 PEVE-Yo  ७३.८८.  ११.५३  को  वापस  कर  चाहिएं

 PEYo-¥2  GV.GR  VV.5Q  शर  मध्य  प्रदेश  चालू  वर्ष

 VEY Y-¥R  2o.US
 ६९.३६  से  इसका  पालन कर  रही  है  ।  अनुदानों के

 ऋणों  में  से  जो  राशि  वर्ष  विशेष  में  सम्बन्ध  भ्र प्रयुक्त  राशियाँ
 स्वयं  ही

 न  होकर  बच  गई  थी  उसे  राज्य  सरकारों  केन्द्रीय  सरकार  की  हो  जाती  हैं  ।

 विवरण

 ये  योजनायें  जिन  के  लिये  कि
 मध्य

 प्रदेश  सरकार न  १९४९-५०  से  WS4KI-4R  के

 में  ऋण  लिये

 रुपयों  में )
 «एग

 योजना  का  नाम  १९४६-५०  PEK 0-4 2  १९५१-५२

 (१)  सिंचाई  EOE  UP RICR  VRB

 (२)  भूमि  सुधार  RECIY  १०५”४ १
 VCR

 (3)  खाद  तथा  sap  2°00  Pv oOo’

 (४)  खोज  ko’oo  KY

 (५)  विविध  ७७६७  gRX°Co
 —<_—$——_—_

 ६५

 योग  १२५'००  २४१९२  9o° 24
 «अण्णा  गागतुल्तल्ए।तएतजकशएएच

 आयात  पर  लगभग  १३  लाख  रु०  की पूंजी  माल  का  आयात

 afar  विदेशों  से  टेकनीकल  सहायतार्थ  व्यय

 wee.  डा०  अमीन  :  क्या  रेल  ी

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 पंच  वर्षीय

 की  जाएगी

 योजना  में  उपबन्धित  ४००  करोड़  रुपए
 पुर्व  एस०  आई ०  रेलवे  के  कारीगरों  तथा

 की  राशि  में  से  सरकार  क्रमशः  पूंजी  माल
 बारह मासियों  की  सर्विस  चुकें

 के  रायात  प्राय  माल  के  पर

 तथा  विदेशों  से  टेकनीकल  सहायता  पर  WER  श्री  नम्बियार  रेल

 सरकार  का  कितनी  कितनी  aa  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 करने का  विचार  है  ?  क्या  यह  सच  है  कि  पुर्व  एस०

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव  कराई  रेलवे  प्रणाली में  पी  डब्ल्यू०  कराई

 दाह नवार  :  यह  safe  कार्यालय  के  समस्त  कारीगरों  तथा

 fear  गया  है  कि  ऊपर  निर्दिष्ट  राशि  में  से  AT srrforsry

 कौर Ro  करोड़  रुपए  की  राशि  पूंजी  के  थी  ;
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 यदि  तो  पूर्व  एस०  भाई
 के  कलकत्ते  केਂ  र  अ  REXR  के

 रेलवे  के  विलीनीकरण के  परिचित  यह  संस्करण
 में  शर  २६  सक्टबर, ्  9eyRr F

 के

 प्रथा  कयों  बन्द  कर  दी  गई  है
 ?  अ्रानन्द  बाज़ार  पत्रिका  में  छपे  समाचारों

 की  श्र  आकर्षित gar  है  ? रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव

 शाहनवाज़  qa  एस०  क्या  माननीय  मंत्री  सदन

 भाई  रेलवे  प्रणाली  में  समस्त  बारहमासियों  को  इस  घटना  के  सम्बन्ध  में  विस्तृत  रूप

 की  सर्विस  ah  सम्बन्धित  पी ०  ए  ०  राई  ०  से  अवगत  करायेंगे  कौर  बतलायेंगे  कि  इसके

 केਂ  कार्यालयों  में  रखी  जाती  थीं  तथा  कारीगरों  लिए  उत्तरदायी  कथित  फोरमैन  के  विरुद्ध

 की  जिला  इंजीनियर  के  कार्यालय  में  ।  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 विलीनीकरण केਂ  बाद  से  इस  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव

 (oxy प्रथा  में  परिवर्तन  नहीं  किया  गया  है  ।
 १६ *सा१  aul हिन  वाज़  कौर

 ot at क  रिज  हावड़ा  से  शिकायतें

 we?  श्री  दामोदर  मेनन  \
 (  are  जी  नहीं

 क्या

 रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  किਂ  जी  हां  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  हावड़ा  स्टेशन  पर  १७  २४  PEXR  को  जब

 aq  दिल्ली  एक्सप्रेस  के  एक्सिस  बेकसों  कि  हावड़ा  के  कैरिज  कमेंचारी  १७  अप

 में  तेल  देन  भ्र  उन्हें  पैक  करने का  काम  दिल्ली  एक्सप्रेस  के  एक्सिस  बक्सों  में  तेल

 सूप  far  गए  कैरिज  कर्मचारियों  ने  २४  दे  रीठे  थे  तो  उन्होंने देखा  कि  उन्हें  दिए

 १९५२  को  यह  पाया कि  एक्सिस  गए  स्निगयी  तेल  में  से  मिट्टी  के  तेल  की  तेज

 तेल  की  जो  किस्म  उन्हें  उस  दिन  दी  गई  शिकायत  तेल  का  प्रयोग रही  थी

 वह  घटिया  किस्म  की  थी
 ?

 नहीं  किया  गया  |

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  उस  मामले  में  पूरी  पूरी  जांच  किए  जाने  का

 दिन  जो  ट्रेन  एक् जामि नर  डिप्टी  पर  था  आदेश  दिया  गया  ale  यह  मालूम  हुमा
 कि

 उसने  कैरिज  स्टाफ  की  शिकायत  पर  उस  मेन  स्टोर्स  डिपो  अथवा  afer  फौरन

 खराब  तेल  को  बदल  दिया  आर  उस  घटना  हावड़ा  के  स्टोर्स  में  एक्सिस  तेल  तथा
 मिट्टी

 के  सम्बन्ध  २४  PEXR  की  के  तेल  को  भेजने  वाले  कर्मचारी  की

 प्रगति  डायरी  में  भी  कुछ  टिप्पणी  दी
 ?

 सावधानी  से  ag  मिलावट  हो  गई  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  ट्रक  एक्जामिनर  यह  जान  बूझ  कर  नहीं की  गई  थी
 जाच

 अपनी  डायरी  में  यह  लिखा  था  कि  यह  के  परिणामस्वरूप-द  वास्तविक  स्थान

 अंत ध्वंस  का  कार्य  था  ?  मालूम  हो  गया  जहां  कि  ag  मिलावट  हो

 गई थी  ।  एक्सिस  तेल  के  साथ  जो  थोड़ा
 क्या  ag

 सच
 है

 fe
 उसके

 पहचान  से  डायरी  को  क्षतिग्रस्त करने  के  सा  मिट्टी का  तेल  मिल  गया  उससे

 उसके  स्त्रीगवी  गणों  ने  कोई  साबित  खराबी त्न  किए  गए  ह  शर  वे  कहां  तक  सफल

 हुए ह
 नहीं  होती ।

 सरकार  का  ध्यान  इस
 नीक  ह

 एक्सिस  तेल  में  मिट्टी  के  तेल  की  उपस्थित

 घटना  के  सम्बन्ध  में  स्टडी  न
 भांपने  के  लिए  सहायक  कैरिज  फौरन
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 को  उत्तरदायी  ठहराया  गया  है  ।  ये  क्षेत्र  tad  द्वारा  सम्बन्धित  राज्य  सरका रों

 को  समय-समय  पर  सूचित  किए  जायेंगे  | उसके fare  की  छुट्टी  से  वापस  होते  ही

 उसके  विरुद्ध  श्रनुशसानात्मक  कार्यवाही  की

 जाएगी  ।
 केन्द्रीय  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 ढारा  अथवा  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  द्वारा

 रेल  डब्बों  की  बांट  प्रचलित  किए  जाने  पर  जानवरों  के  चारे

 का  झ्रजमेर  श्र WEY,  श्रीਂ  जांगड़े  क्या  रेल  मंत्री

 ू  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  सौराष्ट्र  को  भेजा  जाना  |

 केन्द्रीय  सरकार  के  विभिन्न  (३)  रेल  का  कोयला  तथा  सत्य  रेल

 को  सामान | विभागों  राज्य  सरकारों  तथा  जनता  द्वारा

 भेजी  जाने  वाली  किन-किन  वस्तुझ्नों  को  प्रारम्भ-क्रम  का
 निर्धारण

 विभिन्न

 द्वितीय  तथा  तृतीय  प्रधानता  दी  जाती  जिसके  प्रकारों  के  यातायात की  तुलनात्मक  महत्ता
 आधार  पर  उन्हें  मालगाड़ी  या  पासंग  गाड़ी  तथा  तत्कालिकता  के  अनसार  किया  जता

 के  डिब्बे  दिये  जाते  हैं
 ;  कौर

 है  जिसमें  रेलों  की  कुल  समाई  का  सारभूत

 रेल  डिब्बों  के  दिये  जाने  में  अवदयकताश्ों  से  ग्र नपा तह  का  ध्यान  रक्खा

 द्वितीय  तथा  तृतीय  प्रधानतायें  किन-किन  जाता है  ।

 आधारों  और  विचारों  के  अ्रनुसार  दी  जाती
 पव  alo  टी

 ०
 रेलवे  में  इंजनों  का  बदला  जाना

 Wey.  श्री  एच०  एस०  प्रसाद  :  क्या

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव  रेल  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 शाहनवाज़
 :  यातायात  के

 सन्  983 A से  LEVY  तक  के

 प्नाथम्य-क्रम की  में  यातायात  के
 काल  में  पूर्व  भरो ०  टी०  रेलवे में  कितने  इंजन

 गम नाग मन  निम्नोक्त  प्रकार
 अनुपयुक्त  घोषित  किए  गए  ;

 से  द्वितीय  तथा  तुतीय  प्रधानता  दी

 गई  है  :  इनमें  से  जब  तक
 कितने  इंजन

 बदल  दिए  गए  हैं  ;  शौर
 (१)  क्वार्टर  मास्टर  जनरल  द्वारा  आ्रादेदा

 mae  संख्या  में  इंजन  कब दी  गई  गाड़ियों  तथा  विद्वेष

 सैनिक  रेलों  सैन्य  मंचालन  सम्बन्धी
 तक  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ?

 मांगों  के  लिए  समस्त  गम नाग मन  |  रेल  तथा  यातायात  मंत्री  के  सभा-सचिव

 (२)  सरकारी  हिसाब  सझ
 शाहनवाज़  :  से

 अन  वाले  खाद्यान्न  जिनमें  पिसे  हुए  गेहूं  की  सूचना  मंगाई  जा  रही  है  प्राप्त  होते  ही  सदन

 सूजी  कौर  रवा  भी  पटल  पर  रखी  जाएगी

 सम्मिलित  हें ।
 पटना-गया  सड़क

 जिसमें  पिसे  हुए  गेहूं की

 प्रकट  सूजी  रवा  सम्मिलित  ७६६.  श्री  के०  पी०  सिन्हा  क्या

 मकका  यातायात  मंत्री  यह  बतलाने  की  HAT  करेंगे  :

 आर  इन  wal  का  oer  व्यापारिक  हिसाब  क्या  यह  सच  है  कि  राष्ट्रीय

 में  जहां
 कि

 खुले  गम नाग मन  की  छूट  है  ।  योजना  के  अंतर्गत  पटना  से  war
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 को  मिलाते  हुई  एक  पक्की  सड़क
 वहां के  भ्रमणी  प्रकार के  दुधारू  जैसे

 का  निर्माण  विचाराधीन  है  ;  सौराष्ट्र  में  गाय  भर  जफखबाद प

 सड़क  निर्माण  का  कुल  प्राक् कलित
 पंजाब  में  गाय  कौर

 मरा  तथा  राजस्थान  में  गायें

 मूल्य  क्या  है  ait  इस  मामले  में  aa  तक

 क्या  कार्यवाही  की  गई  ;
 जिनसे  कि  वहां  की  जनसंख्या  को  उपभोग  के

 लिए  अधिक  दूध  उपलब्ध  होता  है  |

 केद्रीय सड़क  कोष  में  से  बिहार

 सरकार  के  कोटे  का  कितना  भ!ग  इस  सम्बन्ध
 विवरण

 में  सरकार  का  देने  का
 इरादा  नवीनतम  उपलब्ध  आंकड़ों  के  अनुसार

 भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  प्रति  व्यक्ति  दूध सका  का  मार्ग  क्या  कौर

 क्या  यह  सत्य  है  कि  एक  सड़क
 का  उपभोग  इस  प्रकार  है  :

 रेलवे  लाइन  के  समानान्तर  चलती  जिसमें  राज्य  प्रति  दिन  प्रति

 से  झाधी  पक्की  sae  पटना से  गया  )  व्यक्ति  दूध  का

 को  मिलाने  वाला  यह  सबसे  छोटा  art  है  ?  उपभोग

 रेल  तथा  यातायात  मंत्री  एल०

 ito  :
 जी  नहीं  ।  सौराष्ट्र  28.195

 पंजाब
 )

 १६.८९
 set  नहीं  उठता

 बिहार  सरकार  से  tar  कोई
 राजस्थान  VK.IGR र

 मध्य  भारत
 9.28

 wera  अभी  तक  नहीं  प्राप्त  हुमा  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  ७.१६
 sat  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  प्रे

 पटना  पौर  गया  के  बीच  एक  WU

 सीधी  सड़क  है  जो  रेलवे  arse  के  समानान्तर  बिहार
 O,  PAC)

 चलती  है  किन्तु  यह  राज्य  सरकार  के  नियंत्रण
 मसूर

 WR

 में
 मद्रास  2s

 दूध  का  प्रति  व्यक्ति  उपभोग  पेप्सू  3.8

 ३.६४
 CAC)  श्री  बलवन्त  सिन्हा  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 विजय  प्रदेश  R-RE

 0%
 करेंगे  कि  भारत  के  प्रत्येक  राज्य  में  प्रति

 व्यक्ति  दूध  का  उपभोग  क्या  है
 ?

 पच्छिमी  बंगाल  R.A99

 उडीसा  २.६४
 किन-किन  राज्यों  में  उपभोंग

 मध्य  प्रदेश  2.00

 अधिक  है  इसका  कारण
 ?

 असाम  RRR

 तथा  कृषि  मंत्री
 अन्य  क्षत्र  ५.८७

 :
 एक  विवरण  सदन  पटल

 रेलवे सेवा  आयोग
 रखा  जाता  है  ।

 TAS  श्री  नाना दास  :  क्या दूध  का  उपभोग  पंजाब

 sax  राजस्थान  में  श्रमिक  है  जिसका  कारणं  रेल  मंत्री यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  रेलवे
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 लोकਂ  सेवा  आयोगों  में  कितने  सदस्य  हें  श्र  पंजाब  में  श्रम-कल्याण

 ये  कौन-कौन हैं  ?
 ७९९,  प्रो०  डी०  Ato  फार्मा  श्रम

 उनकी  पदावधि  कब  समाप्त  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 होगी  ?
 पंजाब  में  श्रम-कल्याण  पर  केन्द्रीय

 क्या  सरकार  का  इरादा  भ्रनुसूचित
 सरकार

 rise  कितनी  राशि  व्यय  करती

 जातियों  के  लोगों  को  शझ्रायोगों  का  सदस्य

 नियुक्त  करने  का  है  ?
 यह  राशि  किस  प्रकार  खर्चें  की

 जाता
 हि

 रेल  तथा  यातायात त्री  के  सभा-सचिव

 (att  शाहनवाज  रेलवे  सेवा  श्रम  उपमंत्री  साबित  :

 आयोग  बम्बई |  पंजाब  में  श्रम-कल्याण  पर  केन्द्रीय

 स
 '
 कोई  राशि  aa  नहीं  करती  |

 सभापति  सहित  सदस्यों  के  नाम  :

 प्रदान  नहीं  उठता  |

 (१)  श्री
 के०  दरिया  सभापति

 (२)  श्री  चुन्नी  लाल  सहाय  सदस्य  उत्तर  प्रदेश  में  अधिक  अन्न  उपजाओ ह  योजना

 (3)  श्री  एन०  के०  मिश्र  सदस्य
 ८००,  श्रीमती  दाकुन्तला  :  क्या

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा
 रेलवे सेवा  marr

 एक  सभापति तथा  एक  सदस्य
 करेंगे  कि  oer  शौर  ऋण  की  कितनी

 कितनी  राशियां  क पथक  )

 प्रदेश  को
 ~

 (१)  श्री  एस०  एन०  गुप्त  सभापति  सन्  PEXR-YR  में

 (२)  दीवान  श्रीराम  पुरी  सदस्य  पजाਂ  योजना  कोष  में  से  दी  गई  ?

 इस  प्रकार  की  स्वीकृत  योजनाओं ata  पदावधि  निम्नलिखित

 तिथियों  को  समाप्त  होगी  :  से  कितना  अतिरिक्त  wa  उत्पादन  प्राक् कलित

 किया  गया है  ?

 (१)  श्री के०  दुरई  8-4-4
 क्या  खाद्यान्नों  की  प्रत्याशित  वृद्धि

 (२)  श्री  सी०  एल०  सहाय  १८-९-५ ३  हई ? च

 (३)  श्री एन०
 के०  मिश्र  Sng  R-US

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  (st
 (४)  श्री एस  एन०  गुप्त  V=k

 8-48

 ऋण  लाख  रुपए
 (2)  दीवान  श्रीराम  पुरी  BR-R-UV

 अनुदान  १३६.७०  लाख  रुपए

 जेसा  कि  रेलवे  आयव्ययक  पर

 होने  वाली  चर्चा  में  बतलाया  गया  अवसर

 QUY.o¥W  टन

 प्रस्तुत  होने  पर  भ्रनुसूचित  जातियों  के  लोगों  यह  सूचना  ३०  2eUZ

 को  नियुक्त  करने
 की  सम्भाव्यता  पर  विचार  को  समाप्त  होने  वाले  क्षा-वर्ष  के  अन्त

 किया  |
 होने  पर  उपलब्ध  हो  सकती  है

 ।
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 दिल्ली  in  एक्सचेंज  के  लिये  महिला चालक  अलग-अलग  रूप  से  व्यवहृत

 am  कॉलों  के  आंकड़े  नहीं  ५  जाते
 ८०१.  श्री  बी०  एन०  मिश्र  :  कया

 संचरण  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 कुत्ता  इस  प्रदान  के  उत्तर  के  प्रयोजनार्थ  २१

 1...  से  २४  [...  तक  चार  दिन  के  विशेष
 कि  इस  समय

 नई
 दिल्ली  ट्रंक  टेलीफोन

 ७

 एक्सचेंज  में  कितनी  महिला  झॉपरेटर  कार्य  mae  रखे  गये  थे  जिनका  परिणाम
 इस

 प्रकार  हैः कर  रही हूँ  ?

 १  Zaz  से  wa  तक  दिन के  समय  रात के  समय  ट्रक

 ट्रक  काल  ate  (arate  रात
 प्रति  far  के  समय  काम  करने  वाली

 ~
 रहीला  ऑपरेटरों  न  कितने  जानें  सुबह  के  १२  बजे  से

 तारीख  ६  बजे से  सुबह  ६  बज॑  तक
 कौर  लाने  वाले  ट्रक  कॉल  व्यवहृत  किए

 चाम को  ८  att  को
 श्र  रात  के  समय  काम  करने  वाले  पुरुष

 mired  ने  कितने  ?  बजे
 ८  बजे से  gg

 तका )

 प्राकृतिक  संसाधन
 तथा  बेमानी  अनुसंधान  २१-३-६  S4R  दे०३७  RW

 उपमंत्री  डी०  +  ७६  RRL EAB  १५६४  ३९१

 BE  ARK
 विभाग  में  ट्रैक  कालों  की  कुल  २३-३-१९४५९

 ही  रखी  जाती  महिला  तथा  पुरुष
 BWR  १९५३  220g  983.0

 Eee

 Sn

 2b  P&L



 Par.  A.  -3,  1,  [५

 बजी

 लि  ए  SC
 |  |

 vi  सोमवार नक रे

 संख्या  १
 ह

 ३०  १९५३

 :]  est  Gazettes  &  Debates  Unt

 बयपगेद  उपने

 Library  Buildin

 No.  FB-025

 1st  Lok  Sabha
 Block  19]

 संसदीय  वाद

 े  ध
 a

 <  4  Ha"  @
 Fim

 |  ८4  कै  VALE

 लोक

 तीसरा  सत्

 थ  Bb.

 थे

 शासकीय  FAled

 ि

 भाग  QAR T  और  उत्तर  से  पृथक  कार्यवाही

 विषय-सुची

 अनुदानों  की  मांगें  [qs  भाग  VVC Waa VEER]
 मांग  संख्या  ५२--गह-कार्य  मंत्रालय  पृष्ठ  भाग

 मांग  संख्या  [qs  भाग  WC NER]
 मांग  संख्या  ५४--दिल्ली  भाग

 मांग  संख्या  ५५--पुलिस  भाग

 मांग  संख्या  4 &—STATTATAT  भाग

 मांग  संख्या  Yio TST  मंत्रालय  के  अंतगर्त

 sara  विभाग  तथा  व्यय  [qs  VL WR— YUE  ३]
 मांग  संख्या  ५८--अंडमान  तथा  निकोबार  द्वीप  [ass  भाग

 मांग  संख्या  १२७--गह-कार्ये  मंत्रालय  का  पंजी  व्यय  [ass  भाग

 मांग  संख्या  ८८--राज्य  मंत्रालय  भाग

 मांग  संख्या  ८९--देसी  राजाओं  की  निजी  थैलियाँ

 और  भत्ते  भाग

 मांग  संख्या  Roe  भाग  २४८६--२५६२]
 मांग  संख्या  ९१--बिलासपुर  पृष्ठ  भाग

 मांग  संख्या  ९२--मनीपुर  [qs e  भाग  २४८६--२५६३]
 मांग  संख्या  त्रिपुरा  भाग

 मांग  संख्या  ९४--राज्यों  से  सम्बन्ध  पृष्ठ भाग
 मांग  संख्या  ९५--राज्य  मंत्रालय  के  अन्तर्गत  प्रकारों

 व्यय  भाग  VECE— RUE BI
 मांग  संख्या  १३५--राज्य  मंत्रालय  का  पूजा  व्यय  भाग

 हैदराबाद  टंकण  तथा  पत्र  चलायें

 विधेयक--असमाप्त  भाग  २५६३--२५७३]



 संसदीय
 वाद

 विवाद

 eg  चर  उत्तर  से  कार्यवाही

 )

 मी

 रट  रट

 लोक  सभा
 मांग  संख्या  9B FTF  मंत्रालय

 के  अंतगर्त  प्रवीण  विभाग  तथा

 ३०  १९५३  १०,१५,०००  रुपये

 मांग  संख्या  तथा

 निकोबार  द्वीप--ह  रुपये सदन  की  बैठक  २  बजे  समवेत  हुई

 मांग  संख्या  §o——Tg-F1F  मंत्रालय

 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन
 पूंजी  व्यय--  रुपये

 arty wat  प  उत्तर  संख्या  CE—-UST

 भाग  2)  20,%  ३,०००  रुपये

 et  eee
 मांग  संख्या  ८९--देशी  राजाओं  की

 ३८  पृ०  निजी  थैलियां  कौर  भत्ते--  रुपये

 अनुदानों
 की

 मांगें  जारी  मांग  संख्या

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  में  सदन  के  63,000  रुपये

 समक्ष  गृह  मंत्रालय  तथा  राज्य  मंत्रालय
 मांग  संख्या

 दोनों  की  मांगें  रखता  हूं  ।
 "४३,७००  रुपये

 मांग  संख्या  ५  I 1e-aTF  मंत्रालय

 —— 2%, 20,83 o00  रुपये  १९,०००  रुपये

 मांग  संख्या  मांग  संख्या

 LC,000  रुपये  8,28, 22,000  रुपये

 मांग  संख्या  मांग  संख्या  Q¥—usat  से  सम्बन्ध

 &Z,000  रपये  --५६,९५,०००  रुपये

 मांग  सख्या  मांग  संख्या  S4— TST  मंत्रालय  के

 ६३,३७,०००  रुपये  अन्तर्गत  प्रवीण  व्यय--  रुपये

 मांग  संख्या  -जनगणना  मांग  संख्या  १३५--राज्य  मंत्रालय

 न  81% 2000  रुपये  पंजी ७  व्यय--  रुपये

 289  P.S.D.



 २४८६  PR TAC अनुदानों  की  मांगें  ३०
 ०  १९५३  अनुदानों  की  मांगें

 (102 आ प्रशासन  में
 काय

 एवं  मितव्ययता  1१0  गृह-कार्य  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग
 ~~

 में  १००  रुपये की  कटौती  शायर
 श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :

 में

 प्रस्तावਂ  करता  हुं  कि  :
 केन्द्रीय  a

 प्रशिक्षण

 द  te
 मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग Te-

 में  १००  रुपये  की  कटौती  की  जाय  1”
 श्री  त्रिवेदी  में  प्रस्ताव

 करता हूं
 :

 सामान्य  प्रयास  में  काय  कुशलता

 की  गह-कार्य  सम्बन्धी  मांग

 कुमारी  एनी  मस्टरोल  में  १००  रुपये कीਂ  कटौती  की  जाये  ।”

 में  प्रस्ताव करती  हूं  :

 ह
 निरोध  अधिनियम  का  प्रयोग  सें

 छह  गृह-कार्य  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांगਂ
 लाया  जाना

 में  १००  रुपये  की  कटौती की  जाय  1.0

 श्री  माधव  रेड्डी  :  में

 अनुसूचित  जातियों  आदि  का  उद्धार
 प्रस्ताव करता  हुं  :

 कि  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांगਂ
 ~ श्री  शिवभक्ति  स्वामी  :  में

 में  १००  रुपये  की  कटौती  की
 जाय  प

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 असैनिक  सेवाओं  का  पुन संगठन

 गह-किये  सम्बन्धी  मांग
 श्री  माधव  राडो  में  प्रस्ताव  करता

 में  १००  रुपये  की  कटौती की  जाय  ।”

 राजस्थान  तथा  मध्य  भारत  अनुसूचित
 ear  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग

 में  १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।”
 जातियों  की  आधिक  ददा

 केन्द्रीय  सरकार  के  तृतीय  श्रे
 णी

 के  पलकों

 की  शिकायतें
 डा०  जाटववौर

 रक्षित--अनुसूचित  :  में  प्रस्ताव  श्री  माधव  रेड्डी  ः  में  प्रस्ताव  करता  हं

 करता हूं
 :

 सम्बन्धी  मांग

 में  १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ्

 गुरु-काय  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांगਂ
 श्री  तथा  विशाखापटनम  जिलों  के

 उड़िया  भाषी  क्षत्रों
 का  उड़ीसा  राज्य में

 सिलाया  जाना

 केन्द्रीय  सेवाओं  में  अनुसूचित  जातियां

 श्री  आर०  एन०  एस०  देव

 डा०  WMeqare :  में  प्रस्ताव  करता  हुं  ः  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :
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 कि  गृह-कार्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  सम्बन्धी  मांग
 में

 १००
 ~

 में  १००  रुपये की  कटौती की  जाये  पी  रुपये की  कटौती  की  जाये
 मी

 मंत्रियों  तथा  उप मंत्रियों  की  संख्या  में  कमी
 राजस्थान के  लिये  विशेष  पुलिस  के

 करना
 उपबन्ध का  अभाव

 श्री  एन०  पी०  दामोदरन  :  श्री  qo  एस०  में  प्रस्ताव

 में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 करता हूं  :

 सम्बन्धी  मांग  में  १००  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये की  कटौतीਂ  की  जाये  ।''
 ~  ध

 रुपये की  कटौती  की  जाये

 मद्रास  के  उड़िया  भाषी  क्षेत्रों  का  उड़ीसा में
 भारतीय  भागिता  अधिनियम  १९३२

 सिलाया  जाना  का  असावधानोपूर्ण  प्रशासन

 श्री  आर०  एन०  एस०
 में  प्रस्ताव  श्री  यू

 ०
 एम०  त्रिवेदी  :  में  प्रस्ताव

 करता हूं  : करता हूं  :

 सम्बन्धी  मांग  में  १००  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।''  प्रकीण  विभाग  तथा  व्यय  सम्बन्धीਂ  मांगਂ  में
 ~

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।''
 में  पुलिस  के  अत्याचार

 में  प्रस्तावਂ  alae  के  अंतिम त  प्राप्ति श्री  आर०  एन०  एस०  देव

 करता  हूं  :  श्री  यू०  एम०  त्रिवेदी  :  में  प्रस्ताव  करता

 सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।''
 प्रतिमान  और  निकोबार  टापू

 तीन  संसदਂ  सदस्यों  की  नज्ञषरबन्दी  के  सम्बन्धी  मांगਂ  में  १००  रुपये  की  कटौती
 ~

 सम्बन्ध  में  अनियमितता यें  की  जाये ।”'

 श्री  आर०  एन०  एस०
 में  प्रस्ताव  भू-राजस्व  में  कमी

 करता हूं  :
 श्री  यू  ०  एम०  :  में  प्रस्ताव

 सम्बन्धी  मांग में  १०  ०  रुपये
 करता हूं

 2

 की  कटौती  की  जाये  ।''

 शर  निकोबार  टाप
 पुलिस  कर्मचारियों की  निम्न  वेतन  श्रेणियां  सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये  की  कटौती

 ~
 श्री  वो रस् वामी  की  जाये  ै

 सूचित  में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 हैदराबाद  राज्य  का  तीन  भाषावार  भागों  में

 विभाजन सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये  की  कठौती  की  जाये  11.0

 श्री  दिवस्पति
 स्वामी  :  में  प्रस्ताव

 पुलिस  फ्र दा सभ  में  कार्यकर्ता  तथा  अनुशासन

 श्री  राम चख  रेड्डी  में  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में
 ~

 प्र  ताव  करता  हूं
 :  १००  रुपये की  कठौती  की  जाये  | द



 २४९०  ३०  मान  843.0  RVR अनु दों की  मांगें
 अनुदानों

 की
 मांगें

 भाग  बनकर  राज्यों  के  समीपवर्ती  ATT  AT
 कादिर  तथा  जम्मू में

 आन्दोलन  के  दौरान  में

 केन्द्रीय  हरी  पुलिस  का  प्रयोग

 भाग  राज्यों  में  मिलाय  जाने  को  समस्या
 श्री  य० ्  एम०  त्रिवेदी

 :  में  प्रस्ताव

 श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  :  में  प्रस्ताव  करता
 करता हूं  :

 g  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांगਂ
 ba

 राज्य  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में
 में  १००  रुपये की  कटौती की  जाये  क

 ~
 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  ।''  राज्यों  के  निर्माण  के  बारे  में  नीति

 श्री  माधव  में
 प्रस्ताव  करता हूं

 आधा  के  निर्माण  के  बाद  केरला  राज्य  का  निर्माण
 राज्य  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में

 श्री  पी०  में  प्रस्ताव  करता
 १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  ।''

 मंत्रालय  सम्बन्धी  मांगਂ  भाग  ख  ग  राज्यों  के  प्रति

 में  १००  रुपये  की  कटौती की  जाये  ह  बिभेदात्मक  होती

 श्री  माधव  रेड्डी :  में  प्रस्ताव करता  हूं  :
 हैदराबाद  राज्य  का  भाषा वार  भागों  में

 सम्बन्धी  नीति  में विभाजन  और  महाराष्ट्र  व  विशाल

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  प आस्था  राज्यों  का

 भाग  ख  राज्यों  के  आन्तरिक  मामलों  में  राज्य श्री  पी०  दामोदरन :  में  प्रस्ताव

 मन्त्रालय  द्वारा  हस्तक्षेप
 करता हूं  :

 राज्य  मंत्रालयਂ  सम्बन्धी  मांग  में  श्री  माधव  रेड्डी  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ह्  | राज्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  ait

 में  १००  रुपये की  कटौती की  जाये  ।''
 ५

 भाग  ग  राज्यों का  अन्त
 भारत

 सरकार  और  जम्मू  तथा  काश्मीर
 a

 att
 पी०  दामोदरन  में  प्रस्ताव  को  सरकार  के  बीच  हुए  करारਂ

 करता हु  पर  अमल  करना ध्

 सम्बन्धी  मांग  में
 श्री

 आर ०  एन०  एस०  में  प्रस्ताव

 Roo  रुपये की  कटौती की  जाये  ह्  करता  हु
 ‘

 सम्बन्धी  मांगਂ  में
 भारत  के  प्रयासी  मानचित्र  का

 आधिक  तथा  प्रशासनिक  आधार  पर  फिर
 १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।”

 से  बनाया  जाना
 कच्छ  राज्य  का  तुरन्त  अन्त

 श्री  कैप्टन  )  में  प्रस्ताव  श्री यू  ०  एम०  त्रिवेदी
 :  q  प्रस्ताव

 करता  हूं
 :  करता हूं  :

 ति  राज्य  मंत्रालय  सम्बन्धी  मांग  में  कच्छ  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 १००  रुपये की  कटौती की  जाये  बै  रुपये  की  कठौती  की  जाये  ह



 र९२  अनुदानों  की  मांगें  ३०  ATT  १९५२३  अनुदा दों  २४९३

 बिलासपुर  का  हिमाचल  प्रदेश  के  साथ  एयरवेज़ के  किराये

 मिलाया  जाना  श्री  बीरेन  दत्त  :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 :

 श्री  पी०  सूबा  राव  म  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 प्रस्ताव  करता हूं  रुपये की  कटौती की  जाये  ।”

 सम्बन्धी  मांग  दारणाथियों के  लिये  किसानों  को  भूमि का

 १००  रुपये की  कठौती की  जाये  पी  अधिग्रहण

 श्री  बीरेन  दत्त  :  में  प्रस्ताव  करता हूं
 2

 राज्य  का  किसी  भाग  क  राज्य  द

 साथ  मिलाया  जाना  ।
 सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये  कीः  कटौती  की  जाये  मी

 श्री यू०  एम०  त्रिवेदी  :
 में  प्रस्ताव  करता

 sig
 तथा  माध्यमिक  विद्यालयों  के

 अध्यापकों  को  मांग
 सकी  सम्बन्धी  मांग  में

 श्री  बोरेन दत्त  :  में  प्रस्ताव करता  हूं १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  पी

 पु  सम्बन्धी  मांग  में  १००
 मणिपुर  राज्य  का  लोकतन्त्री करण

 रुपये  की  कटौती  की  जायें  बी

 att  रिशांग  अगर तल ला  नगरपालिका के  लिये  नगरपालिका

 रक्षित--प्रनुसुचित  जनजातिया ं)  मं
 विधियां  तथा  त्रिपुरा  में  नई  नगर  पालिकायें  बनाना

 प्रस्ताव करता  हूं  :

 मणिपुर  सम्बन्धी  मांग  में  १००  श्री  बीरेन
 म

 प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  1.0  कि  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  प
 स्वायत्त  शासन  का  ठोक  स्वरूप  तथा  इसका

 आसाम  के  साथ  मिलाया  जाना  तथा  भाइयों  के  लिये  प्रशिक्षण  केन्द्र

 यह  एम०  में  प्रस्ताव
 श्री  बीरेन

 में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 करता  हूं
 :  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  गी

 रुपये  की  कटौती की  जाये  ग
 त्रिपुरा  में  राज्य  कमंचारियों  को  पूरक  भत्ता

 मितव्ययता--जिला  मिस्र  ट  के  पद  का
 श्री  बीरेन  दत्त  :

 में  प्रस्ताव  करता  हूं
 :

 अन्त
 सम्बन्धी  मांग  में  १००

 श्री  बीरेन  दत्त  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।”

 में  प्रस्ताव  करता हूं
 :

 राज्य  विधान  सभा

 oe
 fa  ‘fag  सम्बन्धी  मांग  ह +  श्री  बीरेन दत्त  :  में  प्रस्ताव  करता हूं

 :

 १,२१,००,०००  रुपये  की  कटौती  की  जायें  पी  सम्बन्धी  मांग  में  १००
 ~

 faye
 में  दारणाधियों  का  पुनर्संस्थापित  न  रूपये  की  कटौती  की  जाये  गी

 किया  जा  सकना
 त्रिपुरा  को  श  ष  भारत  से  मिलान  बाली  सड़क

 श्री  बीरेन  दत्त  :  म॑  प्रस्ताव
 करता हूं

 :
 श्री बीरेन  में  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 सम्बन्धी  att  में  १००  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये की  कटौती की  जाये  ग  रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।”



 VERY  अनुदानों  की  मांगें  ३०  ATT  १९५३  २४९५ अनुदानों  की  मांगें

 त्रिपुरा  में  चाय  उद्योग  faateqgqal——BTSAIT FH के  सम्बन्ध  में  नीति

 श्री बीरेन  भ  प्रस्ताव  करता  हूं  :
 श्री

 पी०  सुब्बा  में  प्रस्ताव  करता

 त्रिपुरा  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  म  सम्बन्धਂ  सम्बन्धी

 मांगਂ  में  ६,१८,०००  रुपये  की  कटौती  की
 त्रिपुरा  के  लिय  स्थायी  न्यायिक  आयुक्त

 जाय  वी

 श्री  बीरेन  दत्त  में  प्रस्ताव करता  हूं  :  विभिन्न  राज्यों  के  काय  में  केन्द्र  का  हस्तक्षेप
 सकी  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 कुमारी  एनी  में  प्रस्ताव

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  क
 करती हूं  :

 त्रिपुरा  में  श्रम  विनिमय
 राज्यों  से  सम्बन्ध  सम्बन्धी  मांग  में

 श्रीबीरेन  प्रस्ताव  करता  हूं  १००  रुपये  की  कटौती  की  जाये  पी

 सम्बन्धी  मांग  में  १००  राज्यों  को  इस  समय  को  अपेक्षा  अधिक

 रुपये की  कटौती की  जाये  पी  शासी  बनान  को  आवश्यकता

 अगरतलला नगर म एक नगर  म  एक  दमकल  श्री  एन०  पी०  :  में  प्रस्ताव

 श्री  बीरेन  मे  प्रस्ताव  करता हूं
 :  करता  हूं

 :

 से  सम्बन्धਂ  सम्बन्धी
 कि  त्रिपुरा  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 ba
 रुपये  की  कटौती  की  जाये  पै  में  १००  रुपये की  कटौती की  जाय  पी

 नगरों  तथा  गांवों  में  पीन  का  पानीਂ  जम्मू  तथा  काश्मीर  राज्य  की

 पुनर्वास  सम्बन्धी  सन्तोषजनक  नीति

 श्री  बीरेन दत्त  :
 म  प्रस्ताव करता  हूं  :  श्री  आर०  एन०  एस०  देव :  में  प्रस्ताव

 कि  त्रिपुरा  सम्बन्धी  मांग  में  १००  करता  हूं
 :

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  ।  मंत्रालय  के  अन्तर्गत

 विभाग  तथा  व्ययਂ  सम्बन्धी  मांग  में  १००  रुपये त्रिपुरा  में  मलेरिया  निरोधक  यूनिटਂ

 की  कठौती  की  जाय  पी

 श्री  बीरेन दत्त  :  म  प्रस्ताव करता  हूं
 उपाध्यक्ष  यह  सब  कटौती

 सम्बन्धी  मांग  में  १००
 प्रस्ताव  सदन  के  समक्ष  प्रस्तुत  हू

 शपथें  की  की  जाये  ।''

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :

 राजकीय  विद्यालयों  को  पर्याप्त  सहायता  हम  गृह-कार्य  तथा  राज्य  मंत्रालयों  की

 श्री  बीरेन  दत्त  में  प्रस्ताव करता  हूं
 :  मांगों  पर  चर्चा  कर  रहे  गृह  मंत्रालय  की

 नीति  से  स्पष्ट  है  कि  सरकार  aa  की  ग़रीब
 त्रिपुरा  सम्बन्धी  मांग  में  १००

 रुपये  की  कटौती  की  जाये  पी
 जनता  से  धन  खींच  कर  राजे-महाराजाश्रों

 को  दे  रही  है  ।  हमारे  ग़रीब  भाइयों  तथा

 लोगों  की  न्यायालयों के  सम्बन्ध में  व  मानिक
 मध्य-वर्गीय  लोगों  की  दक्षा  शोचनीय

 स्थिति
 परन्तु  फिर  भी  उन  के  लिये  कुछ  नहीं  किया

 ह
 दर भी

 बीरेन  दत्त
 :  में  प्रस्तावਂ  करता

 जा  रहा  इस  के  उन्हें  छंटनी

 त्रिपुराਂ  सम्बन्धी  मांग  में  १००  सादिका का  भय  सचदेव  बना  रहता  है  कौर  उन  के

 acd  की  कटोती  की  जाये  ।”
 पास  हमेशा बहुत  ज्यादा  का  रहता  हे

 ।
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 इस  के  अलावा  उन्हें  अपने  संघों  द्वारा  अपनी  मंत्री  से  यह  प्रार्थना है  कि  वह  इस  मामले

 शिकायतें  प्रकट  करने  के  भ्र धि कार  से  भी
 की  वास्तविकता  का  पता लगायें  |

 वंचित  करने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  अध्यापकों के  विषय  में  भी  श्री  नानजप्पा

 पुलिस  उन  की  गुप्त  रिपो  देती  रहती  ह  ।
 ने  बहुत  बुरा  व्यवहार  इस

 व्यक्ति
 ने

 अभी  उसी  दिन  हम  ने  सुना  कि  किस
 प्रकार  उन  को  साम्यवादी  कहा  ।  में  केवल  इतना

 काश्मीर  के  महाराजा  को  लाख  रुपये
 कहूंगी  कि  जब  तक  मणिपुर  कौर  त्रिपुरा

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  द्वारा  दिये  जाते
 के  निवासियों को  स्वायत्त शासन  नहीं  दे  दिया

 राज्य  सरकार  ने
 तो  ६  लाख  रुपये  देना  वे  चे  न  नहीं  लेंगे  ।

 बंद  कर  परन्तु  केन्द्रीय  सरकार  ने

 त्रिपुरा  का  एक  विशेष  मामला  है  क्योंकि
 राजा  को  एक  लाख  रुपया  दे  दिया

 ।

 निजाम को  तो  लगभग  Ss
 लाख  रुपये

 वहां  चुनाव में  साम्यवादियों का  बहुमत

 रहा  ।  प्राय  के  मंत्रणा  दाता  किस  प्रकार  के
 मिलते ही  उस  दिन  उच्च  सदन

 में  माननीय
 होंगे  ?  श्री  जितेन्द्र  देव  वर्मा  भूतपूर्व  पुलिस

 मंत्री  ने  पेप्सू  के  झ्रायव्ययक  सम्बन्धी

 विवाद के  दौरान  में  कहा  था  कि  पटियाला
 अ्रधिकारी हैं  जो  fe  झपने  अपराधों के  लिये

 मशहूर  श्री  सचिन्द्र लाल  जो  कांग्रेस

 के  राजप्रमुख  को  ५  लाख  रुपये  समिति  के  सभापति  हूँ  are  जो  कि  चुनाव  में

 के  वेतन  के  रूप  में  तथा  १९  लाख  रुपये  उन  के

 सम्बन्धियों  आदि  के  लिये  दिये  जाने  चाहियें  ।
 हार गये  भ्र ौर  एक  अन्य  कांग्रेसी  हें  ने

 कि  चुनाव  में  खड़े  होने  का  साहस  नहीं
 इस  के  भ्र ति रिक्त  ३१  लाख  रुपये  की  राशि

 इस  प्रकार  के  व्यक्ति  ATT  के  मंत्रणा  दाता
 aa  पूर्व-शासक ं

 के  लिये  उपबन्धित  की  गई

 ताकि  वे  शान से  जिन्दगी  बिता
 मणिपुर में  कांग्रेस  का  बहुमत  वहां  मंत्रणा

 परिषद्  इसलिये  स्थापित  नहीं  की  जा  सकी
 प्रमुखों का  हम  इतना  ख्याल  क्योंकि  कांग्रेस  इसे  नहीं  चाहती  थी  ।

 परन्तु  जब  जनता  की  मांगें  स्वीकार  करने  कॉ
 सरकारी  कमंचारियों  के  बारे  में  हम

 प्रदान  उपस्थित होता  हू  तब  तरह  तरह  के
 देखते हू  किः  वहां  छंटनी  की  जा  रही  है  कौर

 बहाने  लगाने  लगते  उदाहरण  के

 मणिपुर  शौर  त्रिपुरा  राज्य  कुछ  समय  से
 काम  ज्यादा  बढ़  रहा  वहां  कर्मचारियों

 को  स्थायी  नहीं  किया  जाता  प्रौढ़  सेवा  में
 उत्तरदायी  स्वशासन  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 सुरक्षा  नहीं  वहां  भ्र स्थायी  तथा  भ्रमण-स्थायी
 जसा कि  श्राप  जानते  मणिपुर  राज्य में  श्री

 ना नज प्पा
 को  मुख्य  झ्रायुक्त  बनाया गया

 कर्मचारी  सरकार  का  अधिकतर  काम

 कर  रहे  el  इस  प्रणाली से  कर्मचारियों
 अब  उन  नानजप्पा  महोदय  के  कारनामे

 देखिये  ।  उन  के  बारे  में  यह  शिकायत  की
 को  सेवा  निवृत्ति  वृद्धावस्था  में  मिलने

 गई  है  कि  उन्हों ने  एक  विद्यार्थी को  बेंत  से

 वाली  सुविधा यें  नहीं  मिलेंगी  कौर  उन  की  सेवा

 की  सुरक्षा भी  नहीं  उन  से मारा  एक  व्यापारी को  ठोकर  मार
 चारियों की  तरह  काम  लेकर  श्राप उन  की

 महोदय  भ्रध्यक्ष-पद  पर  यासीन
 पदोन्नति की  सम्भावना  तथा  अरन्य  सुविधायों

 को  खत्म  कर  देते  न्याय  यह  कहता  है  किਂ
 सदन में  यह  उठाया  गया  राज्य  अद्ध  स्थायी  कर्मचारियों  को  स्थायी  कर  दिया

 मंत्रालय  के  अधिकारियों ने  माननीय  मंत्री  को  जाय  ।  अस्थायी  कर्मचारियों  के  ane में

 बतलाया  कि  यह  आदमी  चोर-बाज़ारी करता  स्थिति और  भी  खराब  यह  बड़ी  विचित्र

 था
 और

 उसे  जेल  की  सजा  मेरी  माननीय  बात है  कि  एक  समय  सरकार जो  पंच  वर्षीय



 WRC  अनुदानों  की  मांगे  ३०  मान  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  VERB

 tu  जगवन्ती

 डिवीज़न तथा  लोर  डिवीज़न  क्लर्कों की  छंटनी योजना  बना  कर  को  समृद्ध  करना  चाहती

 हो  वह  सब  काम  अस्थायी तमंचा  रियों  की  जाय  उन  के  लिये  सेवा  भोजनालय  जेसी

 से
 करवाये

 ।
 में  कुछ  उदाहरण  देती  थ्  युद्ध  से  व्यवस्था  होने  चाहियें  जिस  से  कि  वे  दूसरे

 विभाग  में  लगाये  जा  सकें  ।
 qa  कलकत्ता में

 लेखन  सामग्री  कार्यालय  में

 स्थायी  कर्मचारियों की  संख्या  BUY TT थी

 भ्र स्थायी  कर्मचारियों  की  संख्या  २४  दो  बातों  की  बहुत  मांग  की  जा  रही  क. हा

 पहली  यह  है  कि  जिन  कर्मचारियों को  सेवा जून  १९४२  में  स्थायी  कर्मचारियों  की  संख्या

 ३८०  थी  कौर  अस्थायी  तथा  ्  स्थायी  में  तीन  ay  हो  गये  हों  उन्हें  स्थायी  कर  दिया

 कर्मचारियों की  संख्या  ५१०  थी  इस  के  बाद  दूसरी  यह  है  किਂ  एक  हु है समूह  व्यवस्था

 के  द्वारा  कर्मचारियों की  पिछली  नौकरी  को स्थायी  कर्मचारी  उतने  ही  रहे  तथा  छंटनी

 कर  दिये  जाने  के  बाद  अस्थायी  तथा  we  जारी  रखते  हुए  उन्हें  नौकरी
 दी

 स्थायी  कमंचारी  ४३५  रह  गये  |  इस  प्रकार

 aa  में  सेवा  सुरक्षा  न  होने  की  बात  को
 अधिकांश  कायें  अस्थायी  तथा  भ्रष्ट  स्थायी

 लेती  ५ | अग्रज  बासन  काल  की  नीति  अब  भी

 कोंचा  रियों  को  करना  पड़ता  ऐसी  स्थिति

 में  सरकार गैर  सरकारी  संस्थापनाशओं  के
 चल  रही  wat  तक  गोपनीय  रिपोर्ट  भेजी

 जाती  हम  चाहते  हें  ऐसी  बातें  खत्म  हो
 मालिकों  &  कर्मचारियों  के  साथ  अच्छा

 एक  बात  यह  भी  है  कि  सरकारी
 व्यवहार करने  के  लिये  कसे कह  सकती  है

 ?

 एक  ही  मंत्रालय  में  कर्मचारियों  को  स्थायी
 कमंचारी संसद् सदस्यों से संसद्  सदस्यों  से  नहीं मिल  सकते

 ब्रिटिश काल  में  श्री  मुडी  ने  एक  परिपत्र जारी
 करने की  नीति  एक  सी  नहीं  डाक  तथा

 किया  था  जिस  में  यह  था  कि  सरकारी
 तार  विभाग में  od  प्रतिदिन  अस्थायी

 चारियों  को  स्थायी  किया जा  रहा  कच्चा
 चारियों  के  कुछ  स्वीकृत संघ  केन्द्रीय  विधान

 मण्डल  के  सदस्यों से  अपनी  सेवा  की  शर्तों में

 लोहा  तथा  इस्पात  के  नियंत्रक के  कार्यालय  में
 सुधार  करवाने  के  लिये  कहते  हें  जो  कि

 १९४१  से  किसी को  भी  we  स्थायी नहीं  किया

 गया |
 शासन  की  दृष्टि  से  ठीक  गृह  मंत्रालय के

 परिपत्र  में  भी  ऐसा  ही  दिया  हुआ  है  कि  बहुत  से

 भरती  ग्रोवर  छंटनी  दोनों  काम  साथ  साथ  कर्मचारी  सचिवों  तथा  संसद्  सदस्यों

 किये  जा  रहे  PEYW—UR  में  कलकत्ता  को  अभिवेदन  भेजते  यह  प्रथा  अ्रनशासन च्

 में  २७७  कम  चोरियों  की  छंटनी  की  गई  जब  कि  के  विरुद्ध है  और  अनुचित gt  ड्राप  किसी  को

 २७६  व्यक्तियों को  सी  से  ही  भरती  किया  संसद्  सदस्य  के  पास  जाने  से
 कसे

 रोक  सकते

 PEXI—N3 A में  २५८  तमंचा  रियों  की  छंटनी
 यह  तो  उन  का  मूल

 की गई  जब  कि  ११३  व्यक्ति भरती  किये

 एक  ही  कार्यालय में  छंटनी  भरती  दोनों  राष्ट्रीय  सुरक्षण  नियम  बने  हूँ  ।  कानून

 साथ  साथ  होते  रहते  कच्चे  लोहे  तथा  विरोधी  कार्यों  के  बहान ेसे  कार्मिक संघ  केਂ

 इस्पात  नियंत्रक  के  कार्यालय  में  FRY  में  सभी  वैध  कार्यों  के  लिये  दण्ड  दिया  जाता

 ३०  कर्मचारियों की  छंटनी  की  गई  जब  कि
 और  कम्यूनिस्ट  रिवोलूदानरी  कम् यू  लिस्ट

 &  भरती किये  १९४५२  में  लेखन  सामग्री  रिवोलूशनरी  सोशलिस्ट  राष्ट्रीय

 कार्यालय में  ७५  कमेंचारियों की  छंटनी  की  स्वयं  सेवक  मुस्लिम नेशनल  गाड़ें  तथा

 गई  श्र  ३५  भरती  किये  गये  जिन  ऊपर  खाकसार  पार्टी  के  सदस्य  होने  पर  लोगों  को
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 wea  जारी  किये  जाते  इस  में  फाइड
 समाज  बनाने के  त्तीय  में  बातें  करते  हैं  ।

 ब्लाक भी  सम्मिलित कर  दिया  हिन्दू  इस  के  अ्रतिरिक्त  ai  कोई  अन्तर  नहीं

 महासभा  को  सम्मिलित नहीं  किया  गया  gar

 इस  सरकार की  प्रंग्रे जी  सरकार  जैसी  नीति
 श्री  पी०  टी०  चाको  )

 हमारी यह  मांग  है  कि  सरकारी

 चोरियों  को  भी  कॉमिक  संघ  के  अधिकार
 इन  मंत्रालयों  ने  पिछले  एकਂ  वर्ष  में  सफलता

 पर्व  काम  किया  में  इन  मांगों का  समान
 दिये  जायें  ।  जिन  रजिस्टर  कार्मिक  संघों  की

 सदस्यता  ४५  प्रतिश्त  हो  उन्हें  मान्यता  प्रदान
 करता  हूं  ।  यद्यपि  राजस्थान  तथा

 की  जाय
 सौराष्ट  में  शान्ति  तथा  व्यवस्था  में  गड़बड़ी

 पदा  हुई  किन्तु  गत  वर्ष  देश  में  शान्ति  तथा

 मेरे  पास  इतना  समय  नहीं  कि  में  निवारक  व्यवस्था  की  स्थिति  संतोषजनक  थी  ।  डाकुओं

 निरोध  भ्र धि नियम पर  कुछ  में  काक द्वीप
 से  छुटकारा  पाने  के  लिये  कुछ  राज्यों  में

 निवारक  निरोध  प्रीमियम  लगाया  गया के  किसानों  के  बारे  में  कुछ  दाऊद  कहूंगी  ।

 इस  के  लगाने  में  बड़ी  सावधानी  से  काम  लिया चौबीस  परगना  में  जमींदारी प्रथा  के  विरुद्ध

 अन्दोलन हुआ  कौर  तीस  किसानों को  जेल
 गया |

 में  बन्द  कर  दिया  वहां  कया  श: है
 ?

 कई  भाग  राज्यों के  मंत्रियों को  ax

 कानन  बनाये  कई  अध्यादेश जारी  किये
 अधिक  उत्तरदायित्व दिया  गया  ।  राज्यों को

 जिन्हें  कलकत्ता के  उच्च  न्यायालय ने  दिये  जाने  वाले  भ्रनदान  में  विधि  कर  दी  गई  है
 कार  बाह्म  घोषित  वे  किसान  तीन  वर्ष

 श्र  विंमान  अझायव्ययक म में  राज्यों  को

 से  जल  में  स्थिति  बदल  चकी  है  चुनाव  सहायक  अनुदान  देने के  लिये  ५४  करोड़

 भी  हो  चुके  उन्हें  अब  छोड़  देना  रुपये  का  उपबन्ध किया  गया  अंडमान  तथा

 निकोबार  दीपों में  .  लोगों  को  बसाने  की
 अन्त  में  में  पारपत्र  के  विषय  में  कहूंगी  ।

 इस  बात  का  सम्बन्ध  नागरिकता  के  अधिकार  योजना  बनाई  गई  है  और  में  समझता  हूं  कि

 से  यदि  मझे  अ्रपराधी  घोषित  नहीं  किया
 वह  प्रगले  ब  लागू  कर  दी  जायगी  ।

 ara है  कि  वहां  दक्षिण  के  लोगों  जहां
 जाता  है  तो  जहां  भी  जाना  चाहूं जा  सकती

 gl  जब  वे  विदेशी  यहां  प्रा  सकते  हूं  जिन्हों  ने
 आबादी घनी

 बसाने  मौका  दिया

 साम्राज्यवाद फलाया  तो  मुझे  कहीं  जाने
 जायगा  ।

 से  कसे  रोक  सकते  भारत  के  नागरिक होने
 में  त्रावणकोर-कोचीन की  सदस्यों  के

 के  नाते  मूझे  दुनिया के  किसी  भी  देश  में

 जाने के  लिये  पारपत्र  प्राप्त करने  का  afa-
 बारे में  कुछ  कहना  चाहता  sl  राज्य  मंत्रालय

 की  रिपोर्टे में  वहां  के  मिले  जले  मंत्रिमंडल  का

 कार  हमारा  स्वतन्त्र  राष्ट्र  है  पौर  कहीं  भी
 उल्लेख  जिस  के  बारे  में  यह  कहा  गया  है

 जानें का  हमारा  अधिकार है  यदि  हमें
 वह  भली  प्रकार से  काम  चला  रहा  sl  किन्तु

 यह  भ्र धि कार  नहीं  दिया  जाता  तो  हम  इस
 बात  एसी  नहीं  राज्य  मंत्री  वहां  की

 का  विशऋ  करेंगे  ।
 स्थिति का  अ्रध्ययन  करें  तो  वह  देखेंगे कि  यह

 गृह  मंत्रालय की  पुरी  नीति  वसी ही  ह  मंत्रिमंडल  रहा  va  रिपोर्टे में  यह

 जसी fe  मडी  और  मेक्सवेल की  थी  ।  केवल  कहा  गया  fe  त्रावणकोर-कोचीन के  उच्च

 न्यायालय के  बंटवारे  के  विषय  में  इस  सदन कुछ  थोड़ा  सा  ही  शीराज़ हम
 पंच

 वर्षीय  राम  राज  तथा  वर्ग विहीन  दीघा  ही  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जायगा
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 पी०  टी०

 में  नहीं  समझता कि  इतने  राज्य  में  उच्च  राजस्व की  कमी  वाली  राशि  राज्य को  दस

 न्यायालय की  बेंच  कयों  हो  ।  उच्च  न्यायालय  वर्ष  तक  दी  जानी  चाहिये  ।  वित्त  भ्रायोग  ने

 को  एर्णाकुलम् से से  त्रिवेन्द्रम या  ग्न्य  स्थान  पर  उस  राज्य  को  खाद्य  के  मामले  में  दी  जाने

 ले  जाने में  मुझे  कोई  भ्रांति नहीं  ।  किन्तु  वाली  आधिक  सहायता  पर  बिचार  नहीं

 इतने  छोटे  राज्य  में  दो  या  तीन  बेंचें  क्यों  हों  ?  किया  था  ।  त्रावणकोर-कोचीन  के  लिये

 किन्तु  मुझे  इस  पर  केवल  इस  कारण  ३  लाख  टन  खाद्य  नियत  किया  गया  था ।

 है  कि  उच्च  न्यायालय को  दल  बन्दी के  आधार  किये  गये  खाद्य  को  हम  ३२  रुपया

 पर  बनाया  गया  जिसे  इन  बातों से  प्रति
 मन  हिसाब से  खरीदते ह  ।  हम  भारत

 *  पर  रखना  चाहिये  ।
 के

 किसी  wearer  से  खाद्य  नहीं  खरीद

 में  माननीय  राज्य  मंत्री  का  ध्यान
 सकते  क्योंकि  एक  रेलगाड़ी  रोज़  त्रिवेन्द्रम

 भेजनी  पड़ेगी
 ।  आयात किये  हुए  खाद्य

 वेंडेनमेत्तु  भूमि  उद्धार  योजना  की
 को  ही  खरीदा  जा  सकता  है  ।  ae  खाय

 दिलाना  चाहता  के  लिये  केन्द्रीय

 सरकार ने  भी  काफ़ी धन  स्वीकृत  किया

 २७  रुपया
 प्रति

 मन  के  हिसाब  से  बिक  रहा  है

 जिस  में  gy  रुपये  प्रति
 मन

 नुक्सान  होता  है  ।

 वहां  लोगों  से  उस  जमीन  में  खेती  करने  के  लिये  लोगों की
 क्रय-शक्ति

 कम  हो  गई  है  भ्र ौर  अब
 कहा  गया  |  यह  कहा  गया  था  कि  इस  योजना

 न्नावणकोर-कोचीन  सरकार  खाद्य  के  दाम
 के  अन्तर्गत  33,000  एकड़  भूमि  में  खेती

 बढ़ा  भी  नहीं  सकती
 ।

 उस  राज्य का  कुल
 की  जायगी  ।  किन्तु  इस  मिले  जुले  मंत्रिमंडल

 राजस्व १२  कौर  १४  करोड़  रुपये  के  बीच
 के  परिणामस्वरूप  तथा  अरन्य  गड़बड़ियों  के

 कारण  उन  लोगों  जो  उस  जमीन  पर  बस
 है  |  आर्थिक  सहायता  प्राप्त  इस  दर  पर

 ३  लाख  टनਂ  खाद्य  बेचने  से  १२  करोड़  रुपये
 गये  हटाया  जा  रहा  है  |

 की  हानि  होगी  ।  यदि  कृष्णमाचारी  समिति

 राज्यों  को  जो  सहायता  दी  जाती  थी
 की  सिफ़ारिशों at  न  मान  लिया  जाय  कौर

 उस  में  वृद्धि  कर  दी  किन्तु
 यदि  इस  मामले  में  कुछ  किया  नहीं  गया  तो

 qe  राज्य  अपना  प्रशासन  नहीं  चला  सकता  |
 कोचीन  के  मामले  में  ऐसा  नहीं  किया  गया  |

 में  ने  वित्त  आयोग  की  रिपोर्ट  को  पढ़ा  है  कौर
 इस  खाद्य  समस्या  पर  वित्त  प्रयोग  ने  विचार

 में  यहਂ  बता  दूं  कि  वित्त  आयोग  की  सिफ़ारिशों  नहीं  किया  था
 ।

 मुझे  areas कि  भारत

 सरकार  कोई  निश्चय करने  से  पुर्व  इस  विषय
 उस  राज्य  के  हितों  के  विपरीत  हैं  ।  खाद्य के

 लिये  जाने  वाली  झा धिक  सहायता  ara  पर  विचार  करेगी  |

 कर  दी  गई  ।  भारतीय  राज्य  वित्त  जांच
 एक  are  प्रश्न  है  जिस  पर  विचार  किया

 समिति  की  सिफ़ारिशों  पर  त्रावणकोर-कोचीन
 जाना  चाहिये  था  |  एकीकरण के  समय

 राज्य  का  वित्तीय  एकीकरण  gat  |  उस  समयਂ  त्रावणकोर  में  सीमा  शुल्क  से  लगभग  एक  करोड़

 राजस्व की  कमी  का  अनुमान  लगाया  गया  रुपये  की  प्राय  होती  थी  ।  कोचीन  में  सीमा

 इस  समझौते  के  अर्न्तगत  केन्द्र  को  राज्य
 शुल्क न  होने  से  हम  से  dae खत्म

 के  राजस्व  की  कमी  को  पुरा  करना  था  ।  कर  देने  के  लिये  कहा  गया  था  ।  अन्य  भागਂ

 यह  भी  कहा  गयਂ  था  कि  वित्त  आयोग  ख  राज्यों  के  भारत  संघ  में  मिलाने  के  समय

 की  सिपारिश  के  भ्रन्तर्गत  दी  जाने  वाली  राशि
 उन्हें  सीमाशुल्क  लगायें  रखने  के  लिये  अनुमति

 राजस्व की  कमी  वाली राध  से  कम  नो  तो
 दे  दी  गई  थी

 ।
 मन्ने  खेद  है

 कि  श्रमदान की
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 व्यवस्था करते  समय  वित्त  wary  नें  इस  एक  मामला है  ।  वेतन  श्रेणियां  अजीब
 प्रकार  से

 करोड़  हानि  का  विचार  नहीं  रखा  ।  रखी  गयी  हे  प्रौढ़  जिन्हें  नौकरी  करते  हुए

 अनुच्छेद  २७५  के  अन्तर्गत  ४५  लाख  रुपये  २५  वर्ष  हो  गये  हे  वे  १९५०  में  सीधे  ही

 की  झ्रनुदान की  व्यवस्था  है  ।  में  जानता हूं  भरती  किये  गये  पलकों  से  कनिष्ठ  हो  गये  ।

 fe  अनुच्छेद  २७३  के  झ्रन्तगंत  संचरण  विभाग में  ६०  रुपये से  कम  वेतन

 पश्चिमी  बंगाल  तथा  बिहार को  पटसन  से  पाने  वालों  की  कई  वर्ष  तक  पदोन्नति  नहीं

 प्राप्त  होने  वाले  निर्यात  कर  का  कुछ  हिस्सा  होगी  |  मं  चाहता  हूं  कि  राज्य  मंत्री  इन

 दिया  जाता  है  किन्तु जब  त्रावणकोर  कोचीन  मामलों  को  देखें  र  इस  बात  का  ध्यान  रखें

 भारत संघ  में  सम्मिलित हुमा  उस  समय  हमें  कि  भूतपूर्व  रियासत  के  सरकारी  कर्मचारियों

 यह  कहने  मौका  नहीं  मिला कि  हमें  को  किसी  प्रकार  की  हानि  न  हो  ।

 भी  काली  मिर्च  जिस पर  कि  इस  का

 एकाधिकार  निर्यात  कर  का  कुछ  भाग  उपाध्यक्ष  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  झा सीन  हुए |

 मिलना  चाहिये  ।  १९५१  में  इस  का  निर्यात

 कर  ५  १/२  करोड़  रुपये  था  ।  हमारा  राज्य  श्री  wend

 भारत  संघ  में  उस  समय  सम्मिलित  gar
 :  हरिजनों  के  उद्धार  के  सम्बन्ध

 जब  कि  दीवान झर  दरबार  त्रावणकोर के  में  माननीय  गृह-कार्य  मंत्री  ने  जो  कायें  किया है

 लिये  स्वतंत्रता  की  मांग  कर  रहे  थे  ।  हम  सब  में  उस  के  लिये  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।  कांग्रेस

 उस  समय  संघ  में  सम्मिलित  होनें  के  लिये  सरकार ने  उन  की  हर  प्रकार  से  सहायता

 अत्यधिक  उत्साही  थे  ।  देश  की  ग्रांथिक  अवस्था  की  है  ।  यद्यापि  हरिजनों  को  शिक्षित  करने  के

 तथा  यहां  प्रति  व्यक्ति  पर  लगाये  गये  कर  को
 सम्बन्ध  में  बहुत  कुछ  किया  गया  है  किन्तु

 देखते  में  समझता  हूं  कि  इस  राज्य  को  जो  उनकी  आधिक  स्थिति  को  सुधारने  के  सम्बन्ध

 सहायता दी  जाती  है  वह  बहुत  कम  है  ।  प्रति  में  प्रभी  बहुत  कुछ  जाना है  ।  मेरा

 व्यक्ति  पर  १९  रुपये  कर  लगाया  गया  है  ।  सरकार से  निवेदन  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध

 इतना  अधिक  कर  संघ  में  कहीं  और  नहीं  में  शीघ्र ही  कदम  उठाये  अन्यथा  हो  सकता  है

 लगा है  ।  जो  विभाग  पहिले  फैडरल  कायें  असामाजिक लोग  उन्हें  पक्ष  में  कर  लें  ।

 करते  थे  उन  के  मामले  में  कुछ  समस्यायें उठ

 खड़ी हुई  ह  ।  सदन में  यह  बताया  गया
 था  कि

 राय-कर विभाग  के  बहुत
 का

 भ्रस्पुर्यता का  भी  जोर  है  ।  ४

 हिन्दू  राजा  भी  उन  का  सामाजिक  बहिष्कार
 जिन  का  वेतन  ५५  रुपयें  मध्य

 करते हूं  ।  इस  सम्बन्ध में  जिस  प्रकार  पहलें
 मध्य  प्रदेश  और  सौराष्ट्र  तबादला  किया

 जा

 प्रचार  किया  जाता  था  वैसा  we  नहीं  किया
 रहा है  बस  का  कारण  यह  बताया  गया  था  में  चाहता  हूं  कि  मंत्रीगण तथा
 कि  इस  विभाग में  फालतू  कर्मचारी हें  ।  भारत

 सरकारी  कर्मचारी  भी  अस्पृश्यता  दूर  करने  में
 सरकार ने  इन  सब  कर्मचारियों को

 अरपना  पूरा  सहयोग दें  ।  अस्पृश्यता
 विभाग में  ले  लिया  ।  wa  उन  से  कहा  जा

 निवारण  अधिनियम  पारित  तो  कर  fear

 रहा  है  कि  यदि  उन्हें  नौकरी  करनी  है  तो
 गया है  किन्तु  wal  तक  उस  से  हरिजनों का

 उन्हें  राज्य  से  बाहर  जाना  पड़ेगा  अन्यथा
 कोई  लाभ  नहीं  चाहे  ।  क्योंकि  हरिजन

 फालतू होने  के  कारण  उन्हें  नौकरी  छोड़नी  जब  इस  अधिनियम की  लेते  हे  तो  उन

 पड़ेगी  ।  संचरण  विभागਂ  के  साथ  भी  ऐसा  ही  का  सामाजिक  बहिष्कार  किया  जाता  है  ।
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 कक्कड़

 अतएव  मेरा  निवेदन  है  कि  राज्य  सरकारें  रुपये की च् की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मेरा  निवेदन

 इस  अधिक  ध्यान  दें  ।  ह ैकि  यह  राशि  कम  से  कम  चार  या  पांच

 हरिजनों की  अ्राथिक ददा  सुधारने  के
 करोड़ तो  कर  दी  जाये  तथा  हरिजनों के  लिये

 लिये  ठोस  कार्यवाही  जानी  चाहिये  ।  एक  पृथक  विभाग  खोल  दिया  जायें  |

 प्रत्येक  राज्य  में  बहुत
 सी

 भूमि  उपलब्ध  है
 ।

 कुमारी  एनी  मस्टरोल

 इस  में  से  कुछ  भाग  हरिजनों  को  दिया  जाना  प्रशासन  की  कार्यकुशलता के  सम्बन्ध  में  में

 चाहिये  ।  मद्रास  में  मदुरा  जिले  के  am  अपना  कटौती
 प्रस्ताव

 संख्या  १४१  प्रस्तुत
 पलानी  पहाड़ियों  में  रहने  वाले  आदिवासियों

 करती हूं  ।  गत  पांच  वर्षों  में  सैनिक  प्रशासन

 का  नाम  पहाड़ी  श्रादिमजातियों की  सुची  में  बहुत  ही  खर्चीला  हो  गया  है  तथा  उस  में
 सम्मिलित  नहीं  किया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन

 कार्यकुशलता नाम  को  भी  नहीं  रही  है  ।

 ह ैकि  उन  का  नाम  भी  सम्मिलित  किया
 जनता  ने  की  थी  कि  way  प्रयास

 जाये  तथा  उन  के  बच्चों  की  पढ़ाई  आदि  की  होने पर  परिस्थितियों में  परिवर्तन  हो  जायेगा  |

 व्यवस्था की  जाये  ।  उन  की  आर्थिक दशा को दशा  को
 एक  बार  फिर  से  साधारण  व्यक्ति  सुख  से

 सुधारन के  लिये  वहां  उन्हें भूमि  दी  जाये
 ।

 रहने  कर  सकेगा
 ।

 परन्तु  हुमा

 मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  विशेषकर  उल्टा  ही  है  ।  ग़रीब  करदाताओं  पर  कर

 लम्  ताल्लुक  भूतपूर्व  अपराधी  लगायें  गये  ह  जिस  से  we  उन  का  जीवित

 जातियां हूं  ।  पहले  उन  का  प्रशासन  अपराधी  रहना  तक  कठिन  हो  गया  है  ।  पिछले  १०  वर्षों

 आदिम जातियां  अधिनियम  किया  से  प्रशासन का  बढ़ता  ही  जा  रहा  है  |

 जाता था  ।  वे  लोग  बहुत  ही  पिछड़े  हुए  ह  ।  पिछले  पांच  वर्षों  में  वह  १४  करोड़  रुपये  से

 उस  क्षेत्र में  अधिकतर  भूमि  पानी की  कमी  बढ़  कर  ७१  करोड़  रुपये हो  गया  है  ।
 अंग्रेज़ों

 के  कारण  सूखी  पड़ी  रहती  है
 ।

 यदि  मद्रास  के  शासन काल  में  कम से  कम  अनुशासन

 सरकार  रखी  गई  पेरियर  योजना  तथा  कार्यकुशलता  थी ।  आजकल तो

 स्वीकार कर  ली  जाये  तो  वहां  की  लगभग  श्राप को कोई को  कोई  पूछने  वाला  ही  नहीं  है  ।  सचिवਂ

 १३,०००  एकड़  भूमि में  सिंचाई  का  प्रबन्ध  श्र  उप सचिवों  ने  मंत्रियों  की  ars  में  अपना

 किया  जा  सकता  है  ।  हित  साधना  आरम्भ कर  दिया  है  ।  सत्तारूढ़

 दलਂ के  सदस्य  सचिवों  के  साथ  मेल  बढ़ा  कर
 गत  निर्वाचन  में  बहुत  से  हरिजनों  के

 नाम  निर्वाचक-नामावलियों  में  नहीं  थे  ।  मेरा  श्रपना  काम  निकालते हे  ।

 सरकारी  कर्मचारियों  में  भ्रष्टाचार  का
 निवेदन  है  कि  sa  के  नामों  को  भी  शामिल

 कर  लिया  जाये  |  इतना  बोलबाला है  कि  उस  के  बारे में  जितना

 कहा जाय  कम  जब  अपराधी  कर्मचारियों

 अनत  में  फिर  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  को  पकड़ा  जाता  है  तो  मंत्रीगण  उन  कीਂ  रक्षा

 हरिजनों के  लिये  ate  अधिक  सुविधाओं का  के  लिए  उपस्थित हो  जाते  हैं

 प्रबन्ध  किया  जायें  अन्यथा  उन  के

 वादियों के  हाथों  में  पड़  जाने  की  संभावना  निवारक  निरोध  अ्रधिनियम  का  आजकल

 भारत  की  कुल  जन  संख्या का  हरिजन  कुछ  कौर ही  तरह  से  प्रयोग  किया  जा  रहा  है  ।

 एक  छटा भाग  फिर  उन  का  उद्धार  शान्ति  व्यवस्था  बनाये  रखने  के  नाम  पर

 करने के  बजट  में  केवल  एक  त्  में  पुलिस  क्या  नहीं  कर  रही  है  ।
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 रात को  घरों  में घस  कर  व्यक्तियों को  पीटा  कर  दिया गया  है  ।  पति  नहीं  बल्कि  उन  की

 बदली  काश्मीर  कौर  राजस्थान को  कर  दी जाता  है  ।  स्त्रियों  पर  भ्रष्टाचार  किये  जाते  हूं  ।

 उन  के  कपड़े  तक  उतार  लिये  जाते  हें  ।  गई  है  ।  यह  तो  apa  अन्धेर  है

 लोगों को  कहते  सुना  है  कि  इस  से  तो  श्रग्रेजों
 at  फीरोज  गांधी

 पश्चिम  व  रायबरेली--पुर्वे  )
 कही  राज्य  प्रति  था  |

 माननीय  सदस्या  ने  इतने  भारी  करा  रोप  लगाये  अरत  मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन

 ह  तो  में  चाहता  हूं  कि  वह  माननीय  मंत्री  को  हैं  कि  वह  प्रशासन  में  सुधार  करने  का  पूरा

 घटना
 का

 पूरा  पूरा  हाल  भी  बतायें  जिस  से
 प्रयत्न करें  जिस  &  विंमान  गंदगी दूर  हो

 सके वह  इस  के  बारे  में  जांच  कर  सकें  ।

 डा०  एस०  to  मुखर्जी  carat  रामानन्द  तीथ

 :  मेरे  पास  यहां  पर  उन  के  म  राज्य  मंत्रालय के  अ्रनदानों  पर  चर्चा  के

 नाम  मौजूद  हे  ।  में  माननीय  मंत्री  को  उन  के  समय  राज्यों  की  जनता  के  भावों  को  यहां

 नाम  बतलाऊंगा तथा  यह  भी  बतलाऊंगा कि  पर  व्यक्त  करना आवश्यक समझता
 राज्यों

 पुलिस  ने  किस  प्रकार  सोने  वाले  कमरों  में  के  भारत  संघ  से  एकीकरण के  बाद  वहां  की

 अत्याचार  किये  ।  पहाड़गंज  में  श्री  जनता  के  दैनिक  जीवन  में  कुछ  कठिनाइयां

 सेनापति  क  क  के  क  क  के  क  के  क  क  करा गई  ही  उन्हें  कुछ  लाभ  भी  अवश्य  पहुंचे

 उपाध्यक्ष  सौदा  :  वह  नाम  बाद  में  दे  परन्तु  विशेषतः  वित्तीय  दृष्टि  से  भाग  )

 सकते हे  ।  राज्यों  को  काफ़ी  हानि  पहुंची  इस  से
 वे

 राज्य  राष्टीय विकास  के  किये को
 कुमारी  एनी  मस्टरोल  :  में

 नहीं कर  सके  हैदराबाद तथा  दूसरे  राज्यों wa  के  निम्नतम  के  कर्मचारियों  का  मामला

 लेती हूं  :  एक  र  तो  उन्हें  इतना भी  वेतन
 को  दी  गई  वित्तीय  सहायता  काफ़ी  नहीं  ह  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  भाग  तथा  भाग
 नहीं  जाता है  कि  वे  झपना  निर्वाह भी

 कर  सक  दूसरी  कौर  उच्च  अ्रधिकारी  ह  जो
 राज्यों  के  विभेद  को  समाप्त  किया

 जाय  तथा  भागਂ  राज्यों  को  भ्रमित
 राजा  महाराजाओं की  तरह  रहते  ह  ।  मेरा

 उदार  प्राकार  पर  सहायता  दी  जाय
 निवेदन है  कि  लोकतंत्र  राज्य  वेतनों  के

 सम्बन्ध
 म  इस  प्रकार  की  असमानता दूर की दूर  की  में  यह  भी  स्पष्ट  कर  देना

 जाय  तथा  प्रत्येक  व्यक्ति  को  निर्वाह  करने  के
 चाहता हूं  कि  में  इस  भेद को  तत्काल  हटा

 लिये  उचित  वेतन  दिया  जाये  |
 दिए  जाने  के  पक्ष  में  भी  नहीं  में यह  पुरे

 जहां  तंक  केन्द्र  से  राज्यों  के  विभागों  के  उत्तरदायित्व से  कह  रहा  हूं  ।  मेरा  भ्रनुभव

 एकीकरण  किये  जाने  का  सम्बन्ध  है  उस  के  है  कि  भाग  राज्य  wat  प्रशासन  कार्य

 बारे  में  ait  तक  अन्तिम  निश्चय  नहीं  किया  के  झ्रनुभव में  परिपक्व  नहीं हुए  gi  में

 इन  राज्यो ंमें  परामर्शदाताओं की  नियुक्ति जा  सका  है  ।  अभी  तक  अधिकारियों के  वेतन

 तथा  नौकरी की  शर्तों  के  सम्बन्ध में  कोई  के  विरोध में  नहीं  हूं  ।  हैदराबाद में

 फैसला  नहीं  किया  गया है  ।  योग्यता  तथा  प्रशासन  तथा  परामशंदाता  श्री  एन०  के०

 aaa का  कुछ  भी
 ध्यान  रखते हुए

 फलौदी  ने  परस्पर  मिलकर  बडी  प्रशंसनीय

 चाटुकार-कोचीन  राज्य  के  आबकारी  तथा  रीति  से  काम  किया  इस  पद,से श्री  वेलोटी

 संचरण  विभागों  में  तमंचा  रियों  का  प्रत्यावर्तन  के  निवृत्त  होने  के  समय  में  उन  के  प्रति  इस  बात
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 स्वामी  रामानन्द

 के  बोलने  वाले  क्षेत्रों  का  समीपवर्ती  राज्यों  में के  लिए  कृतज्ञता  प्रकट  करता  हूं  कि  उन्हों  ने

 राज्य  को  अपने  अनुभव  से  लाभ  पहुंचाया है  ।  विलय  कर  दिया  मे  इस  काय  को  बहुत

 प्रशासन  कायें  में  भावना  से
 शीघ्रता  से  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हुं  ।  हैदराबाद

 वाद  से  काम  लेना  पड़ता  है  ।  रियासतों  के
 के  विघटन की  समस्या  में  हमें  बहुत

 जानता  तथा  शान्ति  से  काम  लेना  चाहिये ८
 करोड़  व्यक्तियों  की  मांग  है  कि  राज प्रमुख

 लाखों  व्यक्तियों के  जीवन  पर  प्रभाव  डालने
 के  पद  को  समाप्त कर  दिया  जाय  ।  यद्यपि

 वाली  बातों  में  भ्रनुचित  शीघ्रता  से  काम  नहीं भावना  का  भी  राष्ट्रीय  जीवन  में  कुछ  महत्व

 लिया  जाना  मुझे  इस  में  सन्देह  नहीं रहता  फिर  भी  यह  मांग  भावना  पर

 रित  नहीं  रियासती  जनता इस  बात  को
 fe  किसी  न  किसी  समय  हैदराबाद की

 सीमाओं को  फिर  से  निश्चित  करना  होगा  ।
 सहन  नहीं  कर  सकती  जिस  व्यक्ति  के

 विरुद्ध  उन्हों  ने  अपनी  स्वतन्त्रता  का  संग्राम
 हैदराबाद को  एक  कौर  कठिनाई  का

 किया वहीं  राज प्रमुख  बन  कर  उन  पर

 शासन  करे  |
 सामना  उस  राज्य  के  भारत से

 जब  काश्मीर  के  महाराजा  एकीकरण के  बाद  वहां  के  शिक्षित युवकों  को
 हरिसिंह को  गद्दी  से  उतार  दिया  गया  है  तो

 बहुत  हानि  उठानी  पड़ी  पुलिस  कार्यवाही
 निज़ाम  को  क्यों  नहीं  उत्तारी  गया  ?  हैदराबाद  के  बाद  बहुत से  लोगों  को  बाहर  से  लाना  पड़ा
 की  जनता  विंमान  राजप्रमुख  के  सख्त  विरोध

 तथा  हम  उन  की  सेवा  के  लिए  उन  के  झ्राभारी
 म

 परन्तु  बाद में  असंतोष फलने  से  आन्दोलन

 बाप  काश्मीर  के  झंडे  का  सवाल  ही
 चला  तथा  अब  उन  सब  तथाकथित  गर

 मुर्कियों  को  राज्य  से  वापस  लौटा  दिया
 लीजिये

 ।  काश्मीर की  जनता  ने  उस  हंडे

 के  नीचे  स्वतन्त्रता  की  लड़ाई  को  लड़ा  था  तथा
 गया  wa  स्थानीय  अधिकारी ही  वहां  के

 गराज  उसी  भावना  से  वे  इसे  अपनी  इमारतों
 प्रशासन  को  चला रहे  हें  Aaa  जब  तक

 उन  राज्यों  में  प्रजातन्त्र वाद  स्थापित
 पर  फहराना  चाहते  हमें  रियासती

 झंडे की  भावना  का सत्कार करना  पड़ता
 नहों  जाय  तथा  स्थानीय  जनता  ्

 प्रशासन-भार  को  स्वयं  न  उठा  उन्हें
 जब  झंडे

 की
 बात  ठीक  है  तो  तो  राज प्रमुख  के

 मंत्रालय  की  सहायता  की
 पद  को  हटाने  की  भावना  का  कहीं  अधिक

 महत्व र थ  मेरी  यह  पुरे  कौर  से  मांग  है  कि
 रहेगी  ।

 के  पद  को  समाप्त  कर  दिया  जाय  हैदराबाद  की  मुद्रा  के  विमुद्रीकरण के

 तथा  जितनी  शीघ्रता  से  समाप्त  कियाਂ  प्र इनको को  उठाया  गया  में  वित्त  मंत्री  का

 उतना  ही  झ््च्छ्ा  होगा  ।  कृतज्ञ हं  कि  हालीਂ  सिक्के  के  हटाने  के  फलस्वरूप

 एक  मांग  भाषा वार प्रान्तों  के  बनाने
 उत्पन्न हुई  कठिनाइयों  को  कम  करने के  लिए

 उन्हों  ने  झावइयक  परिवर्तन  इस  से
 की  की  गई  हमारी  स्थिति इस  बारे  में  स्पष्ट

 ह  तथा  मुझे  सन्देह  नहीं  कि  राज्यों  को  भाषावार
 ग़रीबों को  बहुत  तकलीफ़  होती  ।

 ब्र दास नीय  तथा  झोंक  आधार  पर  थी  ato  आर०  इय्यस्री

 बनाने से  हैदराबाद की  ५ सीमाभ्रों में में  परिवर्तन  मेरा  सम्बन्ध  कोचीन  राज्य  से  है  जिसे  wa

 करना  पड़ेगा  ।  सभी  राजनैतिक दल  इस  बारे  न्नावणकोर राज्य  से  दिया गया  है

 में  सहमत हें  कि  हैदराबाद के  विभिन्न  भाषाओं  कहा  गया  है  कि  विलीनीकरण  &  aaa
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 राज्य के  लोगों  की  इच्छा  को  जानने  की  लिए  इतना  लाभदायक नहीं  होता  तो  उसे

 कोचीन  पर  लागू  नहीं  किया  यदि  वहां कोई  कार्यवाही नहीं  की  उस  समय कई

 मामलों पर  चर्चा  की  गई  ।  मामला यह  पर  कोई  परामर्शदाता  भेजा  तो  उसे

 था कि  उच्च  न्यायालय  को  कहां  स्थित  किसी  भाग  विशेष  के  प्रति  सहानुभूति नहीं  होगी

 किया  जाय  तथा  दूसरा  मामला  राजधानी  तथा  उस  का  दृष्टिकोण  तटस्थ  रहना  |

 का  बहुत  विवाद  के  बाद  उच्च  न्यायालय
 इस  रिपोर्ट  से  वहां  की  ठीक  स्थिति  का

 को  अर्नाकुलम  तथा  राजधानी  को  त्रिवेन्द्रम
 पता  चल  जाता  भझ्रधिकारियों में

 में  बताने का  निर्णय  किया  अब  कोचीन
 है  कार्यक्षमता का  अभाव  ।  जब  तक

 के  लिए  इस  विलय  के  क्या  परिणाम  हुए  हैं  ?
 इस  भष्टाचार  को  दूर  नहीं  किया

 सभी  लोग  दुःखी हैं  ।  इस  के  कारण क्या  हें  ?  स्थिति में  सुधार  नहीं  हो  परन्तु  खेद

 इस  सम्बन्ध  में  में  तीन  चार  बातें  कहना  है  कि  सरकार ने  इस  बारे में  प्रभी तक  कुछ

 नहीं  किया  ।  भ्रष्टाचार दिन  प्रति  दिन  बढ़
 चाहता  कोचीन  का  कोई  व्यक्ति  जब

 कभी  कोई  प्रार्थनापत्र भेजता  है  तो  कई  महीनों
 रहा  अपराध बढ़  रहे  हें  तथा  हत्या के

 तक तो  उस  का उत्तर ही  नहीं  कोई
 मामलों तक  पर  परदा  डाला जा  रहा  है

 मेरा  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  है  कि  सरकार
 किसी  की  परवाह  नहीं  करता  ।  त्रिवेन्द्रम  के

 निकर  वाले  तो  स्वयं  कार्यालय में  जा  कर
 को  वहां  के  लिये  परामर्शदाता  की  यथाशीघ्र

 नियुक्ति की  ऐसा  करने  से
 स्थिति

 कारण  पूछ  सकते  परन्तु  २००  मील  परे  रहने
 ३२  वर्ष  से  कोचीन में

 वालों के  लिए  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  हें  तथा  कुछ  सुधर  जायगी  ।

 नवे  बख्शीश  इरादी  दे  सकते  यह  शिकायत
 विधान  सभा  काम  कर  रही  तथा  वहां  का

 न्नावणकोर  तथा
 प्रशासन  उतना  ही  क्षमता पूर्ण था  जितना

 कोचीन  दोनों  की  एक

 कि  भारत  के  किसी  राज्य  का  ।  दिक्षा में जैसी  है  ।

 वह  रियासत सब  से  art  थी  तथा  संचरण

 के  साधनों  श्र  चिकित्सा  सहायता  में  भी
 मेरे  पास  वर्ष  LEX V—YUR  सम्बन्धी

 रिपोर्ट  इस  के  यद्यपि  राज्य  लगभगਂ  यही  अवस्था थी  ।  हमारे सभी  लोगਂ

 मंत्रालय  ने  के  एकीकरण  के  अनुदेश
 प्रसन्न थे  ।  परन्तु  अब  हालत  बहुत  खराब  हो

 चुकी  है  ।  बिना  परामशंदाता  की  नियुक्ति
 कितने  ही  समय  से  जारी  कर  रखे हें  तो  भी

 यह  एकीकरण  mit  तक  पुरा  नहीं हो
 के  हमारे  लिए  अच्छे  समय  के  भराने की  वाद्यों

 सका है
 नहीं हो  सकती  ।  में  ने  राज्य  मंत्री  तथा

 प्रधान  मंत्री  को  पत्र  लिखे  परन्तु  मुझे

 ठाकुर  दास  भाग  अध्यक्ष-पद  श्राद्यजनक  उत्तर  नहीं  मिल

 पर  झा सीन
 श्री  मानव  रेड्डी  :  जनाब  चेयरमैन

 सेवाओं  के  एकीकरण  के  बारे  में  हमें  होम  मिनिस्ट्री  कौर  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  के

 अत्यन्त हानि  हो  रही  जब  कोई  बारे  में  बहुत  सी  बातें  थीं  जिन  के  बारे  में  कहा

 कानून  कोचीन  के  लिए  प्रसिद्ध  होता  है  तो  उसे  जा  सकता  मगर  थोड़ा  सा  समय  जो  मुझे

 बिना  किसी  अन्तर  के  सारे  राज्य  पर  लागू  मिला  है  उस  में  शायद  में  वह  सब  नहीं  कह

 कर  दिया  जाता  इस  के  विपरीत जब  कोई  |  इसलिये  में  कुछ  चन्द  बातों  के  ऊपर

 कानून  केवल  त्रावणकोर  निवासियों  के  लिए  जिन  के  बारे  में  मे  ने  कट  दिये

 ही  अच्छा  होता है  तथा  कोचीन
 वालों

 के  कहूंगा  कब्ल  इस  के  कि  में  aaa  विचार
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 में  चाहता  हूं  कि  अपनी  खुशी  का  इजहार  पोलिटिकल  रेजिडेंट्स  की  दिलाते

 करूं  इस  बात  पर  fs  दरा बाद  के  एक  में  महसूस करता  हूं  कि  स्टेट्स  मिनिस्ट्री

 ने  श्राविका  ३७१  का  गलत  इंटरप्रिटेशन दार  मैम्बर  ने  बिलआख़िर  इस  हाउस  में  राज

 इंस्टीट्यूशन  श्राफ  राजप्रमुखूस  के  खिलाफ  किया  है  भ्र  प्रेसिडेंट  को  गलत  महावीर

 अपनी  उठाई  दिया  श्रारिकिल  192.0

 कभी  यह  नहीं  उस  का  कभी  यह  मंशा
 स्वामी  रामानन्द चौथे  :  वह  बहुत  दिन

 नहीं  है  कि  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  के  एजेंट्स  स्टेट्स
 केਂ  पहले  उठाई  थी  ।

 के  अन्दरूनी  मामलात में  मदाखलत

 श्री  मानक  इस  हाउस  में  नहीं  उठाई
 स्टेट्स  में  ड्यूल पा  एडमिनिस्ट्रेशन  स्टेट्स

 की  सारी  सरविसे  का  कंट्रोल  क्योंकि
 मुझे  ara  है  कि  यह  आवाज़  प्राइम

 मिनिस्टर  के  वान  तक  पहुंचेगी  ।  इस  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  कि  स्टेट्स

 की  सरविसेज  की  लॉयल्टी  काउन्सिल  के

 पिछले बजर  की  डिबेट  के  मौके पर  में
 प्रति  न  कि  वहां  की  कैबिनेट के

 ने  पाट  बी  स्टेट्स के
 साथ  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  न  कि  वहां  के  चीफ  मिनिस्टर  के  फिर

 के  सलूक  के  बारे  में  कुछ  शिकायत की  थी  भ्रानरेबिल  स्टेट्स  मिनिस्टर  ने  कहा  कि

 मुझे  दु:ख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  उस  सलूक  वहां  के  काउन्सिल सं fan  एऐडवाइस देने  के

 में  प्रभी  तक  कोई  तबदीली  नहीं  हुई  लिये  भर  जब  स्टेट्स  को  जरूरत  नहीं

 हालांकि  एक  पार्ट
 बी  स्टेट्स के

 भ्रानरेबिल
 होगी  तो  वे  वहां  से  हट  जावेंगे  ।  मगर  में

 मेम्बर
 ने  फरमाया  कि  are  बी  स्टेट्स  में  उन  दरियांफ्त  करना  चाहता  हं  कि

 जो  कांउन्सिलसं हैं  ठीक  काम  कर  रहे  हैं  ।
 क्या  हैदराबाद  गवर्नमेंट  ने  उन  से  यह  नहीं

 कौर  गवर्नमेंट  के  साथ  अच्छा  कहा  fe  उन  काउन्सिलसे की

 मगर  में  समझता  हूं  कि  जहां  तक  मेरा  भव्य  जरूरत  नहीं  है  ।  मिस्टर  मेलोडी  की  रम

 जहां  तक  मुझे  मालूम  ि. दुम्ना ह  यह  एक  झाम  को  cates किया  गया  कौर  अरब  मुझे  मालूम TH
 शिकायत  ह  कि  काउन्सिल सं  स्टेट्स के  अन्दरूनी

 gar कि  उन  के  बजाय  एक  दूसरा  काउन्सलर

 मामलात  में  मदाखलत  करते  सलाह  वहां  भेजा  जाने  वाला  है  |

 शर  महावीर के  नाम  पर  डेट  डे

 स्ट्रेन  के  मामले  में  मदाखलत  करते  है  ।
 दूसरा  सवाल  जो  में  यहां  उठाऊंगा

 स्टेट्स  मिनिस्टर  का  कहना  है  कि  उन  की  वह  प्रिवी  परहेज के  बारे  में  sl  जब  कभी

 मिनिस्ट्री  को  स्टेट्स  ऐडवाइजिरी  यह  सवाल  उठाया  जाता  है  तो  यही  जवाब  दिया a  ५ ५१
 ज्यूरिसडिक्शन  कौर  काउन्सिल सं  तो  जाता  हैं  कि  हिन्द  सरकार  ने  कुछ  एग्रीमेंट

 स्टेट्स  में  सिफ॑  मशविरा  देने  के  लिये  frat  हुआ  कुछ  कार्बबीनेंट्स हूं  जिन  को

 जब  तक  स्टेट्स  को  उन  की  जरूरत  होगी  कॉस्टीट्यूशन  ase  किया है
 और  हुकूमत

 जब  स्टेट्स  को  जरूरत  नहीं  होगी
 पर  कुछ  श्राबलिगेशन्स  मारा

 तो  वहां  से  वे  हट  जावेंगे  ।  मगर में  बड़े  tara  है ंकि  उन  की  पाबन्दी  वगैरह  करे  ।

 से  अज॑  करना  चाहता  हूं  कि  यह  हकीकत

 नहीं  में  कोई  स्ट्रांग  इस्तेमाल  करना  तो  में  इन  तफसीलात  में  न  जाते  हुएं

 नहीं  मगर  में  यह  तो  बेजा  नहीं  होगा  अजे  करना  चाहता हुं  कि  राज  AT  गया

 यह  काउन्सलर्स हम  को  पुराने  है  कि  हम  उन  कावनेन्टस  से  भ्र  उन
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 मेंट्स  से  बंधे  हुए  नहीं  रह  फाइव  इयर
 इस

 के
 बाद  एक  दूसरा  सवाल  प्रिन्सेस

 प्लान  हमारे  सामने है  फाइव इयर  प्लान  के  की  प्राइवेट  प्रापर्टी  क  बारे  में  उठाना  चाहता

 इम्प्लीमेंटेशन  के  लियें  तो  हमारे  पास  पैसा  हूं कि  उन  की  प्राइवेट  प्रापर्टी  के  सिलसिले

 नहीं  है  ौर  उस  के  लिये  श्रास्टेरिटी  डिमांड  में  जो  कुछ  मुआहिदे  we  एंग्री  पेंट्स  स्विस

 करते  श्राप  कहते  हैं  कि  सिम्पल  लाइफ  लीड  मिनिस्ट्री  के  साथ  हुए  उस  में  स्टेट्स  के  साथ

 कीजिये  asic  पैसा  सेव  कीजिये  ताकि  फाइव  बड़ी  ना इन्साफ़ी  की  गई  ।  प्रिन्सेस  ने  कुछ

 इयर  cara  केलिये  पैसा  मिल  सके,कौमन  पीपुल  इन्वेंटरी  कौर  फ़ेहरिस्तें  जदीं  इतनी

 से  तो  झ्रास्टेरिटी  डिमांड  की  जाती है  भ्रौर  हमारी  जायदाद ह  भर  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  ने

 इन  प्रिन्सेस से  जो  पांच  करोड़  रुपया  सालाना  उस  को  मान  यह  ठीक  है  कि  इस  से

 पाते  हें  शर  ऐश  करते  हूं  उन  से  कोई  पहले  वहां  की  स्टेट
 गवर्नर  पेंट्स  से  पूछ  लिया  गया

 रिटी  डिमांड  नहीं की  इस  लिये में  इस  मगर  जिन  दिनों  यह  ऐग्रीमेंट्स  हो  रहे

 थे  उन  दिनों  किसी  भी  ee  में  रिप्रेजन्टेटिव मौके  पर  यह  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  कि

 प्रिवी  नर्सेज  कम  से  कम  पांच  साल  के  लिये  गवर्नमेंट  नहीं  इसलिये  यह  मुआहिदे

 ससपेंड  की  जायें  और  ज्यादा  संभव  एक  टेबल  के  अ्रतराफ  पर  बैठ  कर  गिव

 न  जब  तक  कि  प्लानिंग की  डेट  खत्म न  हो  एन्ड  टेक  की  स्प्रिट  में  किये  गये  जैसा  कि

 एग्रीमेंट  सारे  रिवाइज  अभी  तीन  दिन  पहले  द्वारा  पेपर  कहता  प्रिन्सेस  ने  कहा  कि

 मेरे  एक  सवाल  के  जवाब  में  स्टेट  मिनिस्टर  ने  हमारे  सौ  मकानात  तो  यह  कहा  गया

 कहा  कि  काश्मीर  गवर्नमेंट  ने  कं  ट्रीब् यू दान  देते  ठीक  नव्वे  ले  लीजिये  wie  दस  « Ta  मेंट

 से  इन्कार  कर  दिया  प्रिवी  पेस  के  को  दीजिये  इस  स्क्रीन  में  ag  सब  मुआहिदे  हुए  में

 सेटल  फंड  में  ६  लाख  का  कंट्रीब्यूशन  देना  महसुस  करता हूं  कि  इन  मुआहिदों  के  जरिये

 उस  के  देने  से  इनकार  कर  में  समझता  काफी  स्टेट्स  की  प्रापरटी  प्रिन्सेस  के  हाथ

 हू ंकि
 उस

 ने  बड़ा  बरच्छा काम
 किया  चली  यह  सारा  स्टेट  गवर्नमेंट

 बड़ी  श्रक्लमन्दी का  काम  सेंट्रल  के  सुपुर्द  करना  चाहिये  मुझे  कई  ऐसे

 मेंट  ने  महाराजा  हरीसिंह  के  साथ  जो  इंस्टान्सेज़  याद  हें  जिनमें  झगड़े  होने  का  अन्देशा

 ae  किया  है  उस  को  रिवाइज नहीं  किया  है  जरगर  राज  झगड़ा  नहों  होता  तो  कोई

 और  लाख  से  १०  लाख  कर  &  स्टेट  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  के  पास

 लाख  से  दस  लाख  करने  के  लिये  तो  wale  अरन  की  हिम्मत  नहीं  करती  अगर  स्टेट

 रिवाइज  हो  सकता  तो  मं  समझता  कि  पेंट्स  को  इस  बात  की  अ्राजादी  हो  fs  वह

 ०  लाख  से  WW  लाख  AT  १०  लाख  wea
 में  जा  सकें

 तब
 तो  में  समझता हूं  कि

 करने  के  लिये  क्यों  नहीं  रिवाइज  हो  यह  झगड़ा  दूर  हो  जायेगा  बजाय  इस  के  किਂ

 सकता  ।  में  तो  चाहूंगा कि  सारे  ऐग्रीमेंट्स  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  उन  के  झगड़े  में  श्रारबिटेट

 रिवाइज  करने  के  लिये  कौर  नेगोशियेसन्स  करे  या  किसी  भ्रारबिट्रेटर  को  में  चाहुंगा

 जल्दी  cere  किये  जायें  अर  प्रिन्सेस  को  कि  बेहतर  यह  होगा  कि  ऐसे  केसेज  हाईकोट स

 मजबूर  किया  जाये  कि  राज  के  हालात  को  में  ले  जायें  |

 देखते  हुए  जितना  उन  को  मिल  रहा
 इस  के  बाद  कुछ  प्रिन्सेस  के  प्रिविलेजेज़

 उस  से  कम  कबूल  करें  ।  प्रौढ़  ड्राप
 के  बारे में  भी  करना  S,  कोई  नहीं  जानता

 कुछ  देना  ही  चाहते  हैं  तो  free  कि  उन  के  प्रिशिडेजेज  कीं  कोई

 पसे के  नाम  से  दी  जिये  लिखा  टुम्बा  नहीं  है  कि  किस  के  क्या  प्रिविलेज

 289  1",  5.1).
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 ह  मुझे  मालूम  हे  कितने  ही  प्रिन्सेस  का  ख्याल नहीं  किया  ।  मेरी  समझ  में  नहीं
 अपन  मकानात  का  ८  कस  म्यूनिसिपैलिटी  भ्राता  कि  दिल्ली  जैसे  शहर  में  ५४५  रुपये में

 को  नहीं  क्या  यह  भी  उन  का  प्रिविलेज
 एक  लब्रेज़  मिडिल  क्लास  कलक  अ्रपनी

 कौर  सुना  तो  यहां  तक  जाता  है  कि  जिन्दगी  गजार  सकता  ware  बुनियादी

 हैदराबाद के  निजाम  १२  खन  तक  माफ  ज़रूर यात  का  ख्याल  किया  जाय  तब  भी

 तो  क्या  राज  भी  वह  १२  खून  माफ हैं  ?  एक  कलक  का  फैमिली  बजट  किसी  तरह  से

 में  समझता कि  स्टेट्स  मिनिस्ट्री ने  प्रिन्सेस  २००  रुपये  मासिक  से  कम  नहीं  हो  सकता

 के  यह  सब  प्रिविलेजेज मान  जमहूरीयत  इसलिये एक  क्लिक  की  बेसिक पे  कम  से  कम्

 पर  बड़ी  भारी  लगाई  है  श्र  जितनी  १००  रुपये  माहवार  अ्रवद्य  होनी  चाहिये
 |

 जल्दी यह  प्रिविठेजेज  खत्म हों  उतना  अच्छा

 a  |  dea  पे  कमीशन  की  फाइंडिग्स  के  मता

 बिक  राज  गवन  मेंट  के  हाईपेड  ak  लोपेड

 के  बाद  म  कुछ  सेंट्रल  सेक्रेटेरियट  अ्राफिश्यिल्स  तनख़्वाहों  का  तनासुब

 केयर्न  डिवीज़न  क्लक्स  के  बारे  में  अरज  करना  करीब  प्रकाश का  है  प्र यह  बहुत  बड़ा

 चाहता  क्योंकि  में  महसूस  करता  हुं  कि  हैरानी  जितनी  जल्दी  यह  घटाया  जाय

 इस  कमीशन  ने  उन  के  साथ  बड़ी  नाइंसाफी  उतना  प्रति  है  ।  भ्रमर  म॑  बड़े  अफसरों की

 की  १९४७  के  पहले  उन  की  तनख्वाह  तनख्वाह  घटाने  की  बाबत  कहूंगा  तो  होम

 afar पे  ६०  रूपये  मासिक  सन  १९४७  मिनिस्टर  साहब  नाराज़  होंगे  शौर  कहेंगे

 के  बाद  से  साल  पे  कमीशन  की  सिफ्वारिशात  के  fe  मूंह  से  कह  देना  बड़ा  अ्रासान

 ले  कर  शौर  वक  आउट  करना  दूसरी मुताबिक उन  की  तनख्वाह  घटा  कर  क

 रुपये की  गई  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता कि  बात  है  ।  लेकिन में  उन से  कहूंगा कि  बड़े

 जब  सेंटल  पे  कमीशन  नें  सारे  मला जमीन की  wha  की  तनख्वाह  में  कठौती  करना

 तनख्वाह  बढ़ाने  बारे में  निर्णय  किया  तो  बैलेंस  की  तनख्वाह  बढ़ाना  यह  कोई

 इन  की  तनख्वाह  क्यों  घटायी  जिन  के  बारे  में  मुश्किल  काम  नहीं  सिफ॑  उसको  करने  की

 में  कहुंगा  कि  यह  तो  सेक्रेटेरियट  की  इमारत  नीयत होनी  मेरी  समझ  में  छोटे  श्र

 के  सितून उन  की  तनख्वाह क्यों  घटाई  जाये
 ?  बड़े  अफसरों  की  तनख़्वाहों  में  अ्रनपात  एक

 १९३१  से  पहिले उन  की  बेसिक पे  शर  दस  से  ज्यादा  न  होना  कम  से

 fo  रुपया  १९३१  के  बाद  उन  की  कम  तनख्वाह  १००  रुपया  हो  ज्यादा से

 ज्यादा  १०००  १०००  से  ज्यादा  किसी तनख्वाह घट  कर  ६०  रुपये  जंग के  जमाने

 में  ६०  रुपय  रही  प्रौढ़  श्री  सत  ४७  के  बाद  की  तनख्वाह  नहीं  होनी  चाहिये  ।  अगर  यह

 से  उन  की  तनख्वाह  घटकर  ५५  रुपये  हो  तनासुब  मान  लिया  जाय  प्रौढ़  मेरे  सुझाव  पर

 समझ  में  नहीं  प्राता  कि  पे  कमीशन  ने  स्टेनो  अमल  किया  जाय  तो  इन  क्लर्कों  की

 ama  की  तनख्वाह  २८  प्रतिशत  बढ़ाई  जो  शिकायतें  हें  वह  दूर  हो  सकती  ह  ।  मूझे

 असिस्टेंट  की  करीब  ६०  प्रतिशत  तनख्वाह  यह  जान कर  दुख  ा  कि  श्रानरेबुल  मिनिस्टर

 लेकिन इन  गरीब  बाब  लोगों  की  साहब  के  पास  आ  डिवीजन  विकास  के  कई

 तनख्वाह  साठ  फी  सदी  कम  करदी ।  मझे  रिप्रेजन्टेशन्स  मगर  अभी  तक  उन  बेचारों

 ऐसा  मालम  होता  है  कि  पे  कमीशन ने  सीमा  की  शिकायतें दूर  नहीं  हो  मुझे  मालूम

 करते  समय  इन  की  बुनियादी जरूरी  sare  feue  नई  स्कीम  चाल  होने  वाली
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 oat  उस  स्कीम  के  मातहत  केमिकल  पदाधिकारी  हे  जनता  जनता  है  ।  ऐसा
 सर्विस  में  एक  नपा  ग्रह  खोला  जा  रहा  है  कोई  व्यक्ति  नही ंहे  जिंस  के  पास  जा  कर

 ५  से  १२०  का  इस  का  मतलब  यह  जन  सधारण  अपना  रोना  रो  सके  या  अपनी

 हुमा  कि  ५५  का  जो  ग्रेड  हैं  वह  बाकी  शिकायतें  बतला  सके  ।  अरब  गद्दी धारी
 में  समझता  हूं  कि  ऐसा  करना  बड़ी  नाइंसाफी  घिसकर-मोह  जमाना  गुजर  चुका  है  शौर

 की  बात  होगी  ।  wea  में  में  होम  मिनिस्टर  पदचारियों  को  झपना  पदाधिकार-मोहਂ

 साहब  से  दरख्वास्त  करता  हुं  कि  में  ने  जितने
 पड़ेगा  |  उन्हें  जनता  का  विश्वास  कौर

 यहां  सवाल  उठाये  हैं  पर  सुझाव  सहयोग  प्राप्त  करना  चाहिये  ।  ऐसा  किये  बिना

 दिये  उन  पर  मिनिस्टर  साहब  ध्यान  देंगे
 हमारी  योजनायें  सफल  नहीं  हो  सकतीं  शौर

 गौर  तफसील  से  जवाब  देंगे  ।  देश  का  कल्याण  नहीं  हो  सकता  |

 श्री  एन  पी०  सिन्हा
 देश  में  यह  धारणा  प्रचलित  है--योजना

 ga)  :  प्रशासन के  सम्बन्ध  में  में  इस  बात  पर
 आयोग की  अन्तिम  रिपोर्ट  में  भी  इस  का

 जोर  देना  चाहता  हूं  कि  हम  अपनी  पंचवर्षीय  उल्लेख  किया  गया  हैं--कि  प्रयास
 योजना में  तब  तक  सफलता  प्राप्त  नहीं  कर

 पटुता  की  दिशा  में
 अभी  काफी

 उन्नति
 की

 जब  तक  कि  हमें  निचले  स्तर  पर  प्रशासन से
 जा  सकती  इस  सम्बन्ध में  में  गह  मंत्रालय

 पर्याप्त  सहयोगਂ  न  मिले  |  सरकार  ्

 इस  का  निर्णय  लोग  यह  देख  कर  नहीं  करते
 से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वह  प्रमाण  निश्चित  करे

 अर  area  स्थापित  ताकि  राज्य  उन  का
 कि  उच्च  स्तर  पर  हम  क्या  कर  रहे  बल्कि

 यह  देख  कर  करते  हें  कि  पदाधिकारी  क्या
 भ्रनुसरण  करें  और  अपने  कर्मचारियों  में  ऐसी

 भावना पैदा  करें  कि  जनता उन  के  सम्यक
 करते  शर  निम्न  स्तर  पर  प्रशासन  व्यवस्था

 में  कराने  पर  स्वयं  ag  कहे  कि  हमारी
 कैसे  चलती  हैं  ।

 सरकार  यह  पदाधिकारी  हमारा

 शिकारी  ह
 पै

 ।
 यदि  देश  के  प्रशासन  को  एक  रथ  की

 उपमा  दी  तो  में  कहूंगा  कि  राष्ट्र  के
 रथ

 डा०  काटजू  शर  नेहरू  अन्त  में  में  यह  निवेदन  करना  चाहता  हूं

 योग्यता  से  आगे  ले  रहे  कि  हमारी  बहुत  सी  कठिनाइयां  इस  कारण

 उत्पन्न  होती  हे  क्योंकि  कार्यपालिका  को
 किन्तु  शक्तियां  अर्थात  साम्यवाद

 तौर  साम्प्रदायिकता  इस  रथ  को  न्यायपालिका  से  पृथक  नहीं  किया  गया  |

 पीछें की  तरफ  धकेल रही  हें  ।  में  करता  में  माननीयਂ  गृह  मंत्री  से  प्रार्थना  करूंगा  कि

 हुं  कि  यह  असफल  रहेंगी झर  देश  की
 प्रगति  वें  शीघ्रातिशीघ्र  यह  पगਂ  उठायें  |  पंचवर्षीय

 जारी  रहेगी  ।  योजना  को  प्रकार  के  कारण  यह  भी

 अवश्यक  हो  गया है  ।

 क्यो  हम  यह  कह  सकते  हं  कि  हमारा

 प्रशासन  पुर्णतया  कार्यकुशल  है  ?  निस्सन्देह  एक  प्रौढ़  बात  जिस  के  बारे  में  में  अधिक

 यह  ऐसा  परन्तु  इस  में  एक  कमी  शर  बहुत  नहीं  कहना  प्रैस  की  स्थिति  हैं  ।

 भारी  कमी  यह  है  कि  पदाधिकारियों  के  दृष्टि  गृह  मंत्रालय  ने  प्रैस  कानूनों  में  संशोधन  करने

 कोण  में  कोई  परिवर्तन  नहीं  gat  |  यदि  आप  का प्रस्ताव  किया  तू  मेरे  विचार  में  यह

 ग्रामों  में  तो  श्राप  देखेंगे  कि  पदाधिकार  काफी  नहीं  है  ।  यह  एक  बहुत  विशाल  विषय है
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 कौर  इस  का  नये  सिरे  से  पुनरीक्षण  करना
 में  किस  सावधानी  &  हमारे

 पड़ेगा  मंत्रालय नें  और  पुलिस ने  काम  किया ।

 यह  भारतवर्ष  में  ही  नहीं  बल्कि  संसार

 श्री  एम०  uso  त्रिवेदी  सभापति
 भर  गृह-प्रबन्ध की  कौर

 क  क  ७  थे  के  के  के  के
 साहसपूर्ण  चैतन्यता का  एक  ज्वलन्त  उदाहरण

 अन्त  में  मे ंसदस्यों का  ध्यान  उस
 थ्री  नम्बियार  भ्रंग्रेज़ी  में

 लन  की  झोर  दिलाऊंगा  जो  यहां  चल  रहा  है
 बोलिये  ।

 भर  जिसको  जम्मू  और  काश्मीर  प्रजा

 श्री  एम०  एल  ०  द्विवेदी  :  सभापति  परिषद्  के  तथाकथित  आन्दोलन  के  नाम  से

 गृह  मंत्री  महोदय  प्रौढ़  राज्य  मंत्री  महोदय  पुकारा  जाता  जम्मू  मोह  काश्मीर  में

 के  विषय  की  चर्चा  यहां  हो  रही  हे  ।  में  अपने  जो  ओन् दोलन  उसका  यहां  भारतवर्ष

 वादविवाद को  केवल  राज्य  मंत्रालय  से  में  प्रचार  और  यहां

 सम्बन्धित  रखना  चाहता  हूं  ।  लेकिन  चूंकि  साम्प्रदायिक  विष  फैलाने  की  कोशिस  की

 gal  उस  तरफ  बेठ  हुए  सदस्यों  की  तरफ  लेकिन  किस  कामयाबी  के  साथ  हमारे

 से  कुछ  भ्रांति  की  गई  थी  इसलिये  में  दो  गृह  मंत्रालय  ने  उस को  संभाला  यह  ड्राप  के

 wet  गृह  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  भी  कहूंगा
 सामने  इत्यादि  ।  प्रबन्ध  के  सामर्थ्य

 mit  वे  यह  हे  कि  में  विरोधी  सदस्यों  से  प्रश्न  के  एसे  अ्रनेकों  प्रमाण  हैं  ।

 पुराना  चाहता  हुं  कि  क्या  यह  बात  कम  महत्वਂ

 की  हँ  कि  इस  देश  में  ग  पाम्घाज्य  की
 हां  नुक्ताचीनी  शौर  टिप्पणी  करना  बड़ा

 शक्तिशाली  सत्ता  समाप्ति  के  बाद
 होता  है  ।  लेकिन  किसी  काय  में

 लग कर उस कर  उस  को  ठीक  तरह  से  चलाना
 एक  नई  सता  का  जन्म  और  जो  परिवर्तन

 ga  वह  कितना  शान्तिपूर्ण ear  ।  यहां  कोई
 बड़ी  मुश्किल चीज  है  ।  यह  हम  सब  जानते

 हों  fe  कमजोरियां  ह  शौर  कमजोरियां

 झगड़ा  फिसाद  नहीं  हो  पाया  जब  कि  दूसरे
 रहेंगी  ।  लेकिन  हमारी  उन  कमजोरियों  को

 देशों  में  ऐसे  समय  वर्षों  तक  भ्रान्ति

 दूर  करने  की  इच्छा  |  याप  इस  बात पर
 रही  ।

 गौर  कीजिये कि  जब  ग्रीन  इस  देश  से  गये

 दूसरी  बात  जो  में  पूछना  चाहता  हूं  तो  उस  समय  जो  उन  शासन  चलाने  की

 वह  यह  ह  कि  इस  देश  में  जो  चुनाव  gat  वह  मशीन  उसी  से  तो  हम  काम  चला  रहे

 उसी  से  काम  करना  था  ।  काम  करने  के  दो  ही कितना  बड़ा  चुनाव  इतना  बड़ा  चुनाव

 शर  किसी  देश  में  कभी  नहीं  हुमा  था  ।  तरीके  एक  तो  रूस  का  तरीका  था

 यह  चुनाव  कितने  शान्तिपूर्ण ढ़ंगਂ  से  gar  दूसरा वह  तरीका  था  जो  कि  wal  यहां  भारत

 इस  की  प्रमाण यह  है  कि  हमारे  विरोधी  वर्ष  ने  प्रपनाया  |  रूस  का  तरीका  यह  है  कि

 सदस्यगण  बैठ  हुए  हूं  कौर  तमाम  खून  के  जरिये  पाशविक  बल  के

 तरह  के  भाषण  करते  हें  प्यार  झगड़े  को  नष्ट  करो  और  उन  को  खत्म

 झगर  गृह  मंत्रालय  की  से  प्रबन्ध  ठीक  नहीं  राज्य  तमाम  ताक़त  को  अपने  हाथ  में

 होता क्या  यह  कम  महत्व  की  बात  ले
 ले  कौर  तमाम  कानूनों  भुला

 तीसरी  बात  में  ag  पूछूंगा  कि  दे  ।  यह  रूस  का  न्याय  है  शर  यही  रूस  का

 क्या वें  भूल गये
 fe  gave  ऐक्शन  तरीका ह  |  हमारा  जो  भारतवर्ष का  तरीका  है
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 ae  शान्तिपूर्ण  ढंग  का  तरीका  है  और  इस  था  ।  वह  सरकार  ने
 किया  शान्तिपूर्ण

 उपायों

 के  लिये  यही  ढंग  उचित  पाया  गया  है  ।  से  ।

 बाबू  राम  नारायण  सिह

 जून  शब्दों  के  बाद  में  स्ब  राज्य  मंत्रालय
 परिचय  शर  फिर  श्राप  राजा  बन

 की  ओर  are  का  ध्यान  orale  करूंगा  |
 गये  |

 राज्य  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  भी  जो  मुझे  कहना

 प्
 a  उस  को  में  दो  भागों  में  उस  में  श्री  एम०  कुल  द्विवेदी  :  राज  तो

 एक वह  हैं  जिस  को  एकीकरण  भ्र ौर  कोई  न  कोई  करेगा  ।  प्रजातन्त्र भें  जो  चुनाव
 ~

 मं  झावेंगा वह  राज्य  होगा  ।  इतने  वृद्ध विलीनीकरण  कह  सकते  त्र  दूसरा
 महाशय  श्राप  जानते हँ  कि  प्रजातन्त्र में

 वहू  जित  पुर्वा निर्माण  कहू  सकते  हैं  |

 जो  चुनाव  जीतेगा  वहं  राज्य  करेगा
 ।  इसलिये

 जहां  तक  एकीकरण  कौर  विलीनीकरण  का
 यह  बात  कहना  प्राय  को  शोभा  नहीं  देता  |

 सवाल  में  राज्य  मंत्रालय  को  फिर  से  बधाई  जहां  प्रजातन्त्र  होगा  वहां  पर  जिस  दल  का

 देना  चाहता  क्योंकि  उन्हों  ने  वह  महत्वपूर्ण  बहुमत  होगा  वही  शासन  संभालेगा  |

 ara  जिस  का  सूत्रपात  किया  गया  था  अब

 समाप्त  होने  वाला  हैं  जेसा  कि  राज्य  मंत्रालय  बाबू  रामनारायण  सिंह  :  सेवक

 राजा  या  शासक  नहीं  ।
 ने  अपनी  रिपोर्ट  में  बड़े  बड़े  कामों  के  बारे में

 लिखा है
 :  have  for  the  most  फीरोज  गांधी  :  यह  सिनेमा  नहीं

 a

 paxt  been  disposed  यानी  a  |

 जो  बड़ा  कार्य  राज्य  मंत्रालय  का  हें  वह  कार्य

 समाप्त  हो  गया  है  ।  अब  थोड़ा  सा  काम  बाकी  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  फिर  एकीकरण

 रह  गया  है  ।  तो  मे  राज्य  मंत्रालय  को  इस
 या  विलीनीकरण  का  काम  कोई  छोटा  काम

 नहीं  था  ।  करीब  करीब  ६००  रियासतें  थीं  ।
 की  समाप्ति  करने  पर  बधाई  देता  हूं  ।  में

 वहां  लग  शासन  था  |  वहां  किस  प्रकार
 कम्युनिस्ट  लोगों  का  इस  बात  की  कौर  खास  का  अ्रत्याचार  झर  एकतन्त्रवादिता  थी

 तौर  पर  ध्यान  आकर्षित  करूंगा  कि  are  इस  पर  arg  जरा  विचार  करिये  ।  इसलिये

 विचार  रखिये  कि  कम्यूनिज्म  यह  बात  है  यह  काम  बहुत  बड़ा  काम  था  |
 मेरी  समझ  में

 fe  यहां  के  लोगों  को  शक्ति  द्वारा  समान  स्तर
 शायद इस  तरह  का  काम  जमाने  में  बीमार

 पर  लाया  जाये  ।
 तो  हमारी  हुकूमत ने

 ने  किया था  ।  लेकिन  हमारे  राज्य  मंत्रालय

 ने  यहां  बिस मार्क  से  कहीं  ऊंचा  काम  किया  है

 अपने
 भारतीय

 ढंग  पर  इस  दिशा  में  क्या  यह  ज्वलन्त  उदाहरण  है  इस  मंत्रालय

 कदम  उठाये  ज़रा  इस  पर  गौर  के  कार्य  करने  का  ।

 कीजिये  ।  सब  से  बड़ा  जो  प्रश्न  था  वह  राजाओं

 का  पूंजीवादी  कौर  सामन्त शाहों  को
 इस  के  बाद  wafers  इंटीग्रेशन

 ठीक  तरह  से  कांट  छांट  करने  का  काम  gat  ।  तमाम  राज्य  में  बराबर
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 एम०  Uso

 धन  का  '  वितरण  किया  गया  झर  झ्रामदनी  काम  हो  रहा  इन  सब  योजनाओं  में  जो

 का
 ठीक  ठीक  हिसाब  लगाया  गया  ।  पार्ट  काम  हो  रहा  उस  को  श्राप  देखेंगे तो  श्राप

 को  पता  चलेगा  कि  कितना  बड़ा  काम  किया सी०  स्टेट्स  के  सम्बन्ध  में  में  कहुंगा  कि  यहां  भी

 सीमा  प्रजातन्त्र  का  सूत्रपात  किया  जा  रहा हूं
 ।  यहां  पर  बैठ  कर  नुक्ताचीनी

 |  जो  स्वतन्त्रता के  समय  पर  श्रीनिवासन  करने  टिप्पणी  में  शौर  सचमुच

 दिया  गया  था  कि  हमारा  काम  एकीकरण  का  देख  बात  कहने  बड़ा  अन्तर  पड़

 उसका  उद्देश्य  प्रजातान्त्रिक  शासन  स्थापित  जाता  हैं  ।  नुक्ताचीनी  करने  के  लियें

 तो  सरकार  आप  को  करती करने  का  तो  प्रजातान्त्रिक  शासन

 स्थापित  करने  क  1  वादा  था  उस  को  पूरा  किया  हैं  कि  श्राप  नुक्ताचीनी  ताकि  हम

 गया  |  उस  का  सब  से  बड़ा  प्रमाण  यह  हैं  तियों को  दुरुस्त  कर  सकें  ।  लेकिन  इन  सब  बड़ी

 कि  भाग  ग  के  राज्यों में  राज  मंत्रालय  चीज़ों  की  दिशा  जहां  पुननिर्माण  का  सवाल

 मौजूद  घारा  सभायें  कौर  वे  भ्र पने
 है  वहां में  कुछ  सुझाव  भी  ara  को  देना

 यहां  कर  रही  हे  ।  यही  अभी  हाल  चाहता हूं  ।  में उन  सुझावों को  बहुत  संक्षेप

 ही  में  मालूम  garg कि  इन  राज्यों में  वहां  में  कहना  चाहता हं  ।  उन  सुझावों  के  पहले

 कुछ  कौर  सुधा  र  किये  जा  रहे  हें  वहां  के
 मंत्रालयों  में  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  भूतपूर्व  राज्यों  के

 को  भ्र  वहां  की  सरकारों  को  तौर  अधिकार  पुननिर्माण के  विषय  में  में  श्राप  का  ध्यान

 दिये जा  रहे  तो  क्या  यह  काम  कोई  छोटा  एक  गवन  मेंट  स्टेट्स
 S))

 काम हैं  ?  यह  बहुत  बड़ा  काम  |  |  जो  =  की  तरफ  अक्षित  करूंगा  ।  इस  में

 कारों  के  बारे  में  टिप्पणी  लिखा  gat  है  कि

 की  जा  रही  हे  तो  उन  सलाहकारों को  भी

 धीरे  घीरे  हटाया  जा  रहा  हे  श्र  प्रजा  के  हाथ

 में  अधिक  से  अधिक  ताकत  देने  की  कोशिश  भारतीय  रियासतों का  क्षेत्रफल  ६,  ४४,०००

 की  जा  रही  है  ।
 वर्गमील हू  जबकि  प्रांतों का  क्षेत्रफल  ६,३  १,०००

 am  मील  हें  |  सामान्यतया  यह  अनुमान

 इस  के  बाद  पांचवां  काम  जो  मंत्रालय का  लगाया  गया  है  कि  पूर्ण  अधिकार  प्राप्त  राज्यों

 है  वह  डेवलप्मेंट का  है  ।  छोटी  छोटी  रियासतों  श्र  भ्रक्षेत्राधिका रीय  ताल्लुक़ात  तथा  थानों

 को  ऊंचा  उठाने  के  we  वहां  पर  की  कुल  संख्या  ५८४  उनका

 ज्यादा  निर्माण  करने  के  लिये  काफी  धन  दिया
 राजस्व  कौर  श्रान्त  रिक

 जा  रहा  हे
 ।

 इस  पंच  वर्षीय  योजना  के  श्रन्तगेंत
 प्रशासन-स्तर  भिन्न  भिन्न  ह  ।  उन  की

 मेरे  ख्याल  में  कार्य  हो  जाने  पर  इन  पांच  साल

 के  बाद  इन  राज्यों  का  ढांचा  देखेंगे  तो  जनसंख्या लगभग  €  करोड़  १०  लाख हे  ।

 ara  कहेंगे कि  इस  पंच  वर्षीय  योजना  के  जबकि  भारत  डोमिनियन  की  जनसंख्या  मोटे

 अन्तर्गत  जो  काम  किया  गया  है  वह  महान
 की रूप  में  ३१  करोड़  ८  लाख हैं

 काम  कौर  रूस  में  जो  काम  किया  गया  है
 मर्दुम-शुमारी में  यह  जनसंख्या  कुछ  बढ़  गई  है  ।

 उस  के  मुकाबले  यहां  का  निर्माण बहुत
 ऊंचे

 दर्जे  का  है  ।  ग्राम  क्षेत्रों  में  जो  काम  हो  रहा
 इस  प्रकार  यद्यपि  रियासतों  का  क्षेत्रफल

 जो  नये  बड़े बड़े  बांधों की  योजनाओं  का  भारतीय  प्रदेश  का  ५०.५%  किन्तु
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 उन  की  जनसंख्या  भारत  की  जनसंख्या  का  व्यवहार तो  क्या  उपेक्षा का  व्यवहार  करते

 २३.८  प्रतिशत है  ।  लेकिन  हमें  वस्तुस्थिति
 को  देखना  है  ।

 तो  क्षेत्रफल  के  विचार  विस्तार  शर
 हमें एसे  राज्यों  की  दशा  को  सुधारना हैं  जहां

 पर  सड़कें  नहीं  जहां  पर  यातायात  के
 प्राकृतिक  साधनों  के  विचार  से  सनौर  आबादी

 साधन  उपलब्ध  नहीं  और  जहां  पर
 के  लिहाज  हर  तरह  से  हमारे  राज्यों  में

 जो  पुराने  देशी  राज्य  उन  की  सब  प्रथनहक  |
 रेलों  का  विस्तार नहीं  है  अ्रौर  जहां  पर

 तभी  तक  राजाओं  का  एकतन्त्रात्मक  शासन
 इस  लिहाज  से  पंच  वर्षीय  योजना  में  इन  के

 पुननिर्माण  के  लिये  जो  धन  खर्च  करना  चाहिये
 होने के  कारण  कोई  उन्नति  होना

 सम्भव

 नहीं  हमें  इस  के  वहां  जो  प्राकृतिक
 वह  अधिक  संख्या  में  खच  वरना  चाहिये

 साधन  प्राप्त  हें  उनसे  हम  अघिक  से  अधिक
 था  |

 लाभ  उठाना  चाहते  उन  का  हम  विकास

 करना  चाहते  लेकिन  art  के  दिन  में  यह
 पंचवर्षीय  योजना  के  देखने  से  मालूम

 होता  है  कि  भाग  ख  ae  ग  भाग  राज्यों के
 देखता  हूं  कि  राज जो  afer  विकसित

 राज्य
 हें  जहां  पर  साधन  पहले से  उपलब्ध

 पुनर्निर्माण  के  लिये  लगभग  दो  सौ  करोड़

 रुपया  दिया  गया  हें  जब  कि  भाग  राज्यों  वहां  तो  विकास  के  तिलिनी भी

 के  लिये  ६००  करोड़  रुपया  दिया  गया है  ।
 से  ज्यादा  रकम  दी  गई  लेकिन  जो  राज्य

 कम  विकसित  ह  और  जिनका  किਂ  विकास  करना में  कहता  हुं  कि  श्राप के  ह्वाइट पेपर  में  जगह

 जगह  झ्राइवासन  दिया  गया  था  कि  यह  ग  अत्यन्त  ग्रावश्यक  वहां के  लिये  पर्याप्त  रकम

 राज्य  अ्रधिकतर  पिछड़े हुए  राज्य  हें  और
 नहीं दी  गई  और  जो  दी  गई  है

 वह  प्राय  उपेक्षित  सी
 यहां  पर  तरक्की  चाहिये

 और  मिसाल  के  लिये  गवर्नमेंट  आफ  इंडिया  इनकम  टैक्स  भ्र  अरन्य  करों  के  लगाने  के

 सम्बन्ध  में  मंत्री  महोदय का  ध्यान  उसी की  मिनिस्ट्री  आफ  स्टेट्स  ने  जो  ह्वाइट  पेपर

 निकाला उस  के  पेज  ८८  में  इस  प्रकार  लिखा  ह्वाइट  पेपर  के  CRA  पेज  की  तरफ  दिलाना

 हुमा  है  जिस  की  झोर  ध्यान  आकर्षित  चाहता  हूं  जिस  में  यह  लिखा  था  कि
 :

 *'मध्य  विन्ध्य
 करता हुं  :

 प्रदेश  PEYo-Y  में  सौराष्ट्र  की  वर्तमान

 ६. [२४  भारत  सरकार  को  शीघ्रातिशीघ्र  दर  से  आयकर  लगाने  के  सम्बन्ध  में  तथा

 वित्तीय  तथा  प्रौद्योगिक  सहायता  देने  के  सभी  रियासतों  में  दो  या  वर्ष  की  अ्रवधि

 उद्देश्य  से  इस  समस्या  की  नियमानुकूल  में  जो  कि  धृतमान  स्तर पर  निभेर  होगा

 जांच  करवानी  चाहिये  ।  केवल  इतना  ही  कर  के  दर  को  बढ़ा  कर  धीरे  धोरे  भारतीय

 कह  देना  पर्याप्त  नहीं  होगा  कि  संघीय  वित्तीय  स्तर तक  लाने  की  समिति की  सिफारिशों

 एकीकरण के  फलस्वरूप  श्रनदानों च्  तथा  वित्तीय  एकीकरण समिति  के  सम्बन्ध  में

 अन्य  प्रकार  की  सहायता को  देने  के  सम्बन्ध  को  सभी  रियासतों ने  स्वीकार  कर  लिया

 में
 उन  के  साथ  प्रान्तों  जैसा ही  व्यवहार  रहा  लेकिन  में झ्राप को को  बतलाऊँ  कि

 किया  जायगा  पी  एक्चुअली  हुआ  रिस
 समय  रियासतों

 का  विलीनीकरण  कौर  एकीकरण  gat

 मेरे  कहने  का  आशय  यह  हैं  कि  प्राविन्सेज  अर  हमारा  विन्ध्य  प्रदेश  भागरा  ग  राज्य बना

 के  मुकाबले में  उनके  साथ  बराबरी का  लिया  गया  तो  आर  रातों  रात  में  वहां  पर



 २५३०  अनुदानों  थी  मांगें  ३०  मार्चे  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  २५३१

 एम०  एल०

 को  बन्द  न  किया  जाये  कौर  यदि  बन्द  कर  दीਂ इनकम
 ट

 कस
 का

 भार  लद  गया  जो  समय  दिया

 गया  उस  का  ख्याल  नहीं  रखा  गया  |  जहां
 a

 तो  चालू कर  दी  जाय  और  वहां के

 तकਂ  टेक्सेशन का  स्वाल  है  और  कर  सीटों  को  जो  हिन्दी  के  प्रयोग  के  कारण

 लगाने  का  सवाल  हम  ने  इन  राज्यों  जो  सुविधा  थी  उस  से  वंचित  न  किया  जाय  ।

 का  स्तर  समान  कर  दिया  लेकिन

 जहां  पर  इन  राज्यों  में  विकास  वाय  करने  का  तीसरी  बात  जो  में  कहना  चाहता  हूं

 कराता  है  वहां  केन्द्र की  झोर  से  जो  उन  वह  यह  है
 कि  जो  राज्य  क्षेत्र  और  हसीना

 राज्यों  को  विशष  सुविधायें  दी  जानी  राज्यों  में  मिला  दिये  गये  हें  वहां  की  ददा

 उन  की  र  हम  ने  विशेष  रूप  से  ध्यान  नज  होने  के  ष्

 ही  नहीं  दिया  में  ard  से  निवेदन करूंगा  बड़ी  शोचनीय हो  गई  कारण  यह  है  कि

 ने  यह  सोच  कर  अमुक  राज्य  चूंकि कि  जहां  आप  ने  रियासतों  का  विलीनीकरण
 ~

 श्र  एकीकरण  का  कार्य  सम्पन्न  कर  लिया  भाग  लिखकर  में  चला  इसलिये

 है  तो  अरब तक  भ्र।प को केवल को  केवल  उन में  वहां  की  ददा  को  सुधारने  की  तरफ  ध्यान

 नहीं  शौर  कोई  जांच  या  इन्क्वायरी  नहीं निर्माण का  काय  करना  है  भ्र ौर  यह  पुननिर्माण

 का
 काय

 प्रख्यात  महत्वपूर्ण  है  कौर  इसलिये यह
 इसलिये  ऐसे  राज्यों  की  दक्षा  बिगड़

 गई  हूँ  । भ्रत्यन्त  आवश्यक  हो  जाता हैं  कि  इस  मंत्रालय

 का  ध्यान  उस  रचनात्मक  कार्यों  की  झोर

 अधिक  शभ्राहूष्ट  होना  चाहिये  ताकि  हम  वहां

 नाम  तौर  से  आक मचा री  लोग  अपनी  पूर्व

 जगहों  पर  नहीं  रह  पाये  ह्  अधिकतर
 की  सुधार  सक  ।  विलीनीकरण  के

 तो  निकाल  दिये  गये  वहां पर  तरक्की  करने
 द्वारा हम  ने  उन  रियासतों को  बहुत  लाभ

 के  हेतु  कोई  नये  काम  नहीं  खोले  गये  इस

 पहुंचाया  इस  से  इंकार  नहीं  किया  जा
 लिये में  श्राप  से  यह  maa  करूंगा  कि

 लेकिन  साथ  ही  वहां  की  अवस्था  में  सुधार  जो  विलीन  ata  हें  उनके

 जिस  की  लोग  हम  से  प्राणी  करते  वह  नहीं
 बारे  में  ग्रुप  झर  जांच  करायें  ताकि  जो  वहां

 हो  पाया है  ।  पर  प्रगति  संभव  वहां  करा  उन

 इस  के  ग्र लावा  में  एक  कौर  चीज  की  तरफ  विलीन  क्षेत्र  की  हालत  की

 तरफ  हमें  लीक  श्रेणी  के  राज्यों  का  ध्यान
 श्राप  का  ध्यान  दिलाना  चाहता  ्  कुछ  राज्यों

 में  जूडीशरी  में  न्याय  विभाग  में  वहां  सब  जगह  कर्षित कर  देना  चाहिये  ।

 हिन्दी  प्रचलित  लेकिन  संविधान  में  ी

 हिन्दी  राज  भाषा  स्वीकार  हो  जाने  के  बाद  भी  जहां  तक  राजाओं  द्वारा  अपनी  सम्पत्ति

 वहां  अग्रेज़ी  a  थोपी  गई  जिस  के  फलस्वरूप  की  सूची  देने का  सवाल  है  वह  उन्होंने  अपने

 वहां  के  लोगों  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  हितों  में  तो  ठीक  दी  लेकिन  यह  सत्य  है

 करना पड़  रहा  है  ।
 प्राय

 हाई  कोटे
 fe  बहुत  सी  सम्पत्ति  उन्हों  ने  गलत  तरीके

 चीफ  कोर्ट  अन्य  प्रौर  कोई  बनाइये  |  से भ्र पने  नाम  चढ़वा  ली  श्र  मेजर  के  पश्चात्

 लेकिन  में  तो  समझता  हूं  कि  जब  ने  बहुधा  ऐसा  gare  कि  राजाओं  ने
 गलत  तरीकेਂ

 हिन्दी  को  राष्ट्र  भाषा  शौर  राज्य  भाषा  से  सारी  सम्पत्ति जो  उन  की  नहीं थी  न

 स्वीकार कर  ललिया  है  तो  कम  से  कम  जहां  हो  सकती  थी  वह  अपने  या  at

 पहिले से  हिन्दी  प्रचलित थी  वहां  तो  हिन्दी  साथियों  कौर  रिश्तेदारों  के  नाम  लिखवा
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 इसलिये यह  बहुत  जरूरी  हे  कि  एक  बार  फिर  इस  समय  अमानुषिक  है  ।  वहां  के

 इस  सम्पत्ति  के  प्रश्न  पर पुर्निवचार किया  जाय  जीवन  को  बनाने  के  लिये

 और इस  कारण  वहां  की  प्रजा में  जो  असन्तोष  कुछ  प्रयत्न करने  चाहियें  ताकि  वहां  रहने  वालों

 का  भाव  HAT  | दरा  है  उस  को  दूर  किया
 के  लिये  ये  उचित  स्थान  बन  इस  सम्बन्ध

 इस  के  लिये  ara  एक  कानून  बनायें  जिस  के  में  गह  मंत्रालय  जो  पग  उठा  रहा  वह  उचित

 द्वारा उन  तमाम  राज्यों की  जो  सम्पत्तियां  हैं  पग  है  ।  में  चाहता  हुं  कि  इस  दिशा  में  विदेशों

 उन  के  बारे  में  फिर  से  विचार  किया  जाय  में  जो  प्रयोग  किये  जा  रहे  उन्हें  यहां  भी

 शर  वाकई  उन  की  सही  दौर  जायज  किया  जाये  ।  किन्तु  हमें  बहुत  सावधानी

 संपत्ति  समझी  जाय  वही  उन  के  पास  रहने  से  चलना  क्योंकि  हमें  यह  ख्याल

 दी  जाय  शेष  जनता  शभ्रौर  सरकार  के  पास  रखना हैं  कि  हमारे  art जो  जेलों में

 ६...  जाय |
 जाते  हें  जेलों  को  शिक्षा  स्थान  के  बदे

 विश्वास  गृह  न  समझ  लें  जहा ंसे  छूट  कर

 अन्त  में  में  यह  कहना  चाहूंगा  कि  राज्य  वे  झर  गम्भीर  अपराध  परते  लग  जायें  |

 मंत्रालय  का  कार्य  अब  समाप्त  हो  गया  है

 तो  यह  ज्यादा  उचित  और  अच्छा  होगा  यदि  ये  सब  उपाय  अपराधी  के  जेल  जीवनਂ

 यह  गृह  मंत्रालय  में  मिला  दिया  जाय  हमारे  के  सम्बन्ध  में  किन्तु  हमारा  पहला  काम

 गुह  मंत्री  महोदय  पुरा  भार  दोनों  मंत्रालयों का  यह  होना  चाहिये  कि  उन्हें  ध  करने

 एक  साथ  सम्भाल लें  ।  से  ही  रोका  गृह  मंत्रालय  कौ  रिपोर्ट

 दांकरगोडा  पाटिल
 पढ़ने  से  प्रतीत  होता  है  कि  इस  दिशा  में  अर्थात

 अपराधों  को  कम  करने  के  लिये  कोई  प्रयत्न
 :  गृह  मंत्रालय  के  कार्यों  को  देखते

 नहीं  किये  जा  रहे  इस  के  लिये  हमें  अपनी

 में  समझता  हूं  कि  इसे  बधाई  दी  जानी  सामाजिक  परिस्थितियों  को  बदलना  होंगा  ।

 चाहिये  |  सब  से  पहले  में  भ्रंडेमान  द्वीपों  के
 में  गुह  मंत्रालय  से  अर  करूंगा  कि  निरक्षर

 उपनिवेश  की  कौर
 निर्देश

 करना  चाहता  हूं  ।
 जनता  उन  लोगों  के  जिन में  से  अपराधी

 यह  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  मामल  इस  सम्बन्ध
 Gar  होते  उचित  शिक्षा  दी  जाये  ।  उन्हें

 में  गृह  मंत्रालय की  जो  योजना  उस  के  दो
 बतलाना  चाहिये  कौर  अनुभव  कराना  चाहिये

 पहलू  पहला  यह  fe  यदि  यह  योजना
 कि  अपराध  करने  की  उपेक्षा  जीविकोपार्जन

 सफल  तो  इस  से  हमारे  देश
 की

 खाद्य
 के  अन्य  अधिक  अच्छे  साधन  जिन्हें वे  अपना

 समस्या  काफी  हद  तक  हल  हो  जायगी |  सकते  में  चाहता  हुं  कि  गुह  मंत्रालय  इस

 दूसरा  पहलू यह  हैं  कि  इस  से  बढ़ती  हुई  प्रयोजन  के  लिये  प्रचार  की  व्यवस्था  करे  ।
 संख्या  समस्या  को  भी  हल  किया  जा

 सकेगा  |
 इस  से  गृह  मंत्रालय  को  कुछ  अतिरिक्त  व्यय

 तो  करना  पड़ेगा  चूंकि  इस  प्रचार  के

 इस  के  बाद  में  जेल  सुघार  के  विषय  को  फलस्वरूप  अपराधियों  की  संख्या  कम  हो

 छेताहूं  ।  गह  मंत्रालय ने  अमेरिका  से  इसलिये यह  व्यय  पुलिस  विभागਂ

 एक  विशेषज्ञ  डा०  रेकलेस  at  सेवायें  प्राप्त
 के  खां  में  बचत  होने से  पुरा  हो  जायेगा |

 की  थीं  कौर उन  से  जेलों  के  सुधार  के  बारे  में

 बात  चीत  हुई  जेलों  में  दिये  जाने  वाले  गुह  कार्यालय
 इस  बात  के

 शिक्षा  इरादी  को  देखते  लिए  बधाई  का  पात्र  है  कि  उस  ने  अधिका  रियों

 हुए  यह  कहा  जा  सकता  हे  कि  वहां  का  जीवन  को  अपने  कत्तव्य  पर  नियुक्त होने  से  पहले
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 प्रशिक्षण  देने  के  लिये  केन्द्र  खोले  हें  तथा  सेवाओं  कोई  गड़बड़ हो  तो  गुंडों  को  शीघ्रता से  वद

 के  पुनर्गठन केਂ  लिये  प्रयत्न किये  हैं  ।  सेवायें  में
 किया

 जा  इस  के  लिये  मेरा  सुझाव है

 कि  सरकार  समाज  के  सभी  श्रेष्ठ  भागों  को हमारे  प्रशासन  की  रीढ़ की  हड्डी  चुके  मंत्रियों

 द्वारा  बनाई  गई  नीति  को  में  लाने  का  संगठित  करे  तथा  नागरिक  रक्षा  की  स्थापना

 उत्तरदायित्व सेवाओं  पर  होता  वही  ग्राम  करेगा  सभी  भागों  को  सरकारी  अधिकारियों

 जनता  के सम्पकं  में  कराती  उस  की  के  निकट  सम्पकंमें  लाया  जाय  ताकि  आवश्यकता

 इयों  को  समझती  तथा  उन  का  निवारण  पड़ने  पर  वे  सब  मिल  कर  गुण्डों  का  मुकाबला

 कर  सकती  मंत्रियों की  नीति  का  अमल  कर  सके  |  इस  कार्य  को  उक्त  ऑ्रधिनियम  की

 में  लाया  जाना  परिश्रम  तथा  अवधि  के  समाप्त  होने  से  पहले  पहले  किया

 सत्यापन पर  निर्भर  करता  है  ।  इस  कारण  जाना  चाहिये  |

 हमारी  सेवाओं  में  सुधार  होना  श्री  रीडिंग  किलिंग

 परन्तु  सेवाओं  की  मनोवृत्ति को  बदलने
 रक्षित--भ्रतुसूचित  जैन  इस  देश

 में  त्रिपुरा  तथा  कच्छ  के  ऐसे  केन्द्रीय
 के  लिये  मंत्रालय ने  कोई  यत्न  नहीं किय  हैं  ।

 aaa  को  wa  यह  शअ्रतूभव  होना  चाहिये
 प्रशासित  arr  राज्य  हूं  जहां  जनता  को

 च
 पने  शासन  के  चलाने  में  प्रजातन्त्रात्मक

 fe  एक  लोकहितकारी राज्य  में  वे  जनता
 अधिकार  के  देने  से  स्वधा  इन्कार  कर  दिया

 के  हित  के  लिये  काम  कर  रहे  हें  तथा  इस  सांझे

 काम  मे ंवे  मंत्रियों  के  कार्य बन्ध  उन्हें
 गया  ह्  यह  वास्तव  में  एक  खेदजनक  बात

 सरकार  की  हूं  कि  सरकारी  बेंचों  के  किसी  सदस्य  ने
 योजनायें में  विश्वास  होना

 यद्यपि समय  समय  पर  मंत्री  लोग
 वर्ष  भर  में  इन  राज्यों  को  प्रजातन्त्रात्मक

 हमारे  सामने  बड़े  विचार  के  बाद  योजनाश्रों
 आधार  पर  लान  के  सम्बन्ध  में  एक  शब्द  नहीं

 को  उपस्थित करते  हें  तो  भी  aaa  का  उन  में
 ये  राज्य  भी  भारत  गणराज्य  के  उतने

 विश्वास न  होने  के  कारण  उन  योजनायें की
 ही  ग्रेग  हं  जितना  कि  कोई  कौर  हमें  भी

 दूसरे  राज्यों  के  समान  अधिकारों  के  प्राप्त
 हंसी  उड़ाई जाती  हैं  तथा  उन  पर  उचित  अमल

 नहीं  हो  पाता  ।  सेवाओं  का  सरकार
 करने  का  उतना  ही  अधिकार  है  ।

 तथा उस  की  योजनाओं  में  विश्वास का  केन्द्रीय  सरकार  का  उद्देश्य  एक  लोक

 होना  प्राव श्यव  है  ।  उन्हें  यह  अनुभव होना  हितकारी  राज्य  की  स्थापना  करना  ह्

 चाहिये कि  उन  का  मुख्य  कत्तव्य  जनता  की  परन्तु  जो  कुछ  भाग  (77)  राज्यों में  हो  रहा

 सेवा हूं  |  गुह  शिव  मंत्रालय  को  इस  उद्देश्य  से  वह  इस  उद्देश्य कें  बिल्कुल  विपरीत है  ।

 सेवाओं  को  शिक्षित  करना  सरकार  साम्प्रदायिकता  तथा  जाति  पांति  के  भेद  भाव

 की  सभी  योजनायें  केवल  सफल
 देश  के  सब  से  बड़े  शत्रु  परन्तु  सरकार  ने

 हो  सकेगी |  राजनैतिक  तथा  प्रशासन  के  क्षेत्र  मे ंभी  वही

 अवस्था  पैदा  की  हे  जो  जाति  पांति  के  समान

 इस  के
 बाद  मुझे  कुछ  शब्द  सार्वजनिक

 ही  हमें  भारत  के  नागरिकों को  at
 सुरक्षा  तथा  निवारक  निरोधक  अ्रधिनियम  के

 बारे  में  करन  से  डेढ़  वर्ष  के  बाद  यह
 का  दरजा  दिया  गया  है

 |

 प्रीमियम  संविधि  पुस्तक  से  निकल  जायेगा  इन  भाग  राज्यों के  प्रशासन

 हमें  सावधान  war  चाहिये  कि  यदि  बीच  में  को  इस  प्रकार से  जा  रहा  है  कि
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 का  उस  में  कोई  हाथ  नहीं है  ।  मुख्य  आयुक्त
 क  ष्  सन  चलता  रहा हैं

 ।  वहां  की  जनता

 सरकार  के  अपन  आदमी  ह  तथा  वे  इने  गिने  को  प्रशासन के  चलाने  में  विशेषता  प्राप्त है

 व्यक्तियों  की  सहायता  से  वहां  के  प्रशासन  कार्य  इस  प्रकार  से  श्राप  प्रत्येक  व्यतीत  देश  के

 को  चलाते  हित  के  विरुद्ध  चला  रहे  हें  ।  स्थानीय  व्यक्तियों

 मनीपुर  में  जनता  के  घोर  विरोध  पर  भी  के  स्थान  पर  बाहर के  व्यक्ति  को  रख  कर

 वहां  की  जनता  को  उस  के  न्यायोचित
 विधान  सभा  को  तोड़  fear  गया  है  तथा  मुख्य

 आयुक्त  के  स्वेच्छाचारी  वासन  की  स्थापना
 अधिकारियों  से  भी  वंचित  कर  रहे  ह  ।

 की  गई  a
 ष  |  उत्तरदायी  अ्रधिकारियों  को  मंत्रणा  परिषदों  की  स्थापना  के  बारे  में

 ‘aa  से  अलग  कर  गया  हैँ  तथा  उन  के
 बहुत  कुछ  कहा  गधा  है  ।  सरकार  इसे

 स्थानों  पर  बाहर  के  व्यक्तियों  को  नियुक्त  दील  तथा  प्रजातन्त्रात्मक  सुधार  कहती  है  ।

 किया  गया है
 ।  लोगों  से  उन  की  जमीनों  को

 परन्तु  आज  साम्राज्यवादी  शक्तियां  भी
 छीन  कर  शझ्रधिकारियों  के  सम्बन्धियों  में

 औपनिवेशिक  लोगों  को  इस  प्रकार  का
 बांट  दिया  गया है  ।  विद्यार्थियों  की  हड़तालों

 सुधार  नहीं  देती  ।  माननीय
 को  सख्ती  से  दबा  दिया  गया  हूँ  ।  जनता  के  मूल  fe  कितने  चोर मंत्री  हमें  बतलावेंगे

 अ्रधिकारों  को  बहुत  ही  संकुचित  कर  दिया
 बाजारी  करने  वालों  तथा  नौकरी  ढूंढने

 गया है  ।  मणिपुर में  पुलिस के  व्यय  में  वालों  ने  इन  परिषदों  में  नौकरी  के  प्राथनापत्र

 वुद्धि हो  रही  है
 ।

 लोगों  से  धान  पर  बलपूर्वक  दिये ह  ?
 मेरे  विचार  से  इन  प्राणियों  में

 कर  वसूल  किया  जा  रहा  तथा  जान  बूझ  परस्पर  लड़ाई  चल  रही  जिस  कारण
 कर  अकाल  की  दशा  सी  पैदा  कर  दी  गई  है  ।

 इन  की  स्थापना  को  स्थगित  कर  दिया

 सभी  विद्यालयों  के  लिये  भ्रनुदानों  को  बहुत  गया है  ।

 कम  कर  दिया  गया हैं
 |  इस  से  इन  भाग

 इन  मंत्रणा  परिषदों  से  एक  अच्छा  काम राज्यों  में  परिस्थिति  स्पष्ट  चित्र  मिल

 जाता  ह  |  यह  gate  कि  प्रतिक्रियावादियों  तथा

 तन्त्र  की  दोषियों  को  अलग  अलग  कर  दियो

 इन  राज्यों में  उत्तरदायी  शासन  की  गया  है  ।  प्रतिक्रियावादी  मुख्य  आयुक्त  के

 स्थापना  न  करने  के  दो  कारण  बतलाये  जाते  अधीन  संगठित  हो  रहे  ह  तथा  प्रगतिशील

 व्यक्ति  प्रजातन्त्र  के  सैनिकों  के  अधीन  | el  एक
 तो  यह  कि  सामरिक दुष्टि  से  ये  राज्य

 बहुत  महत्वपूर्ण  हे  ।  परन्तु  क्या  केवल  यही  विजय  जनता  की  होगी  जो  भारत  में  लोक

 राज्य  इस  दृष्टि से  महत्वपूर्ण  इस  में  कोई  हितकारी  लौकिकता  तथा  स्वतंत्रता  का  युग
 औचित्य  नहीं  है  बल्कि  इसी  कारण  वहां  पर  लायेगी  ।

 उत्तरदायी  शासन  की  स्थापना  की  जानी

 अन्त  में  मेरी  इस  सदन  तथा  ज़ाहिर की चाहिये  ।  सारी  जनता  राज  यही  मांग
 a

 ह  ।
 जनता से  waiter है  कि  वे  जनता को

 दायी  शासन  की  स्थापना के  प्रान्दोलन  में

 दूसरा  कारण  यह  बतलाया  जाता  है
 कि

 अपना  समथेन  दें
 ।

 संसद्  से  मेरी  प्रार्थना  है

 वहां  की  जनता  श्रनिभिज्ञ  है  तथा  प्रशासन  को  कि  वहां  की  स्थिति को  ठीक  ठीक  जानने के

 चलाने  के  योग्य  नहीं  |  यहਂ  कहना  भी  गलत  है  लिये  वहां  एक  संसदीय  ara  को  भेजे  ।

 कि
 ये  राज्य  स्वतंत्रता  के  बाद  ही  बने  हे  यह  ari  सचिवों  तथा  अधिकारियों  के

 मुख्य  झ्रायुक्त  के  प्रयास से  पहले  भी  वहां
 भ  से  मुक्त  वास्तविक  स्थिति  का
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 श्री  रीडिंग

 संख्या  ३  लाख हैं
 जब  कि  मद्रास  के  मालाबार अध्ययन  कर  सकेगा  तथा  ऐसा  करने  के  लिये

 राज्य  ही  नहीं  बल्कि  सारा  देश  सदन  जिलेਂ  की  जनसंख्या  ४८  लाख  हैं  ।  तो  ४८

 का  कृतज्ञ  होगा  ।  लाख  आबादी  वाले  उस  जिले  के  बराबर

 कई  पार्ट  बी  स्टेट्स  में  भी  नहीं  है  ।  अब  इन

 श्री  जांगड़े  पार्ट  बी  स्टेट्स  को  लीजिये  ।  वहां  लैफ्टिनेंट

 :  सभापति  मेरा  सौभाग्य  गवर्नर  होना  चीफ  मिनिस्टर  होना

 है  कि  गत  दो  वर्षों  के  बजट  सत्र  के  वाद  और  एडवाइजर  चाहिये  ।  त

 मुझे
 बोलने  का  मौका  मिला  हमारे  हमारे  लिये  यह  बड़े  दुःख  की  बात  हैं

 माननीय  गह  मंत्री  के  कार्यों  के  सम्बन्ध  में  fe  हिमाचल  कुर्ग  wie  अजमेर

 बधाई  तो  सभी  देते  हं  पर  बधाई  देने  से  काम  में  हम  इन  weal  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च

 निकलता  नहीं  |  जव  तक  सुझाव  नहीं  दिये  जा  ते  करते  हूं झगर  हम  यह  रुपया  इस  पर  खर्च

 तब  तक  ati  महोदय  के  कान  खड़े  नहीं  न  कर  के  दूसरे  कार्यों  में  खर्चे  दूसरे  कार्यों

 होते  ।  में  वितरित  करते  तो  ज्यादा  फायदा  हो  सकता

 था  ।  हम  मानते कि  पार्ट  सी  स्टेट्स की भाग  ग  राज्यों  का  कानून  यहां  पाया  तो

 भाग  गਂ  राज्य  वाले  सदस्यों  का  ही  बोलबाला
 उन्नति  के  रियायतें  दी  जानी  चाहियें  ।

 लेकिन  बड़े  बड़े  algal  की  रियायत  नहीं
 था  कौर  दूसरे  लोगों  को  बोलने  का  ग्र बसर

 देनी  जनता  को  रियायत  देनी  चाहिये  ।

 नहीं  मिला  ।  नतीजा  यह  निकला  कि  भाग

 क  राज्यों  की  तरह  वहां  भी  विधान  सभायें
 लेकिन  होता  क्या  है  कि  सरकार  में  बड़े  बड़े

 मंत्री  बन  जाते  हें  ।  जो  राजनैतिक  दल  के  लोगਂ
 बनाई  यहां  भी  मुख्य  मंत्री  बनाये  गये

 और  राज  हालत  यह  है  कि  प्रधान  मंत्री
 मंत्री  बनने  की  ख्वाहिश  करते  हे  को

 फायदा  होता  उन्हीं  को  फायदा  दिया
 झर  मुख्य  मंत्री में  तुलना  होती  ह  कि  किस

 जाता  लेकिन  वहां  की  जनता  को  फायदा
 की  कार  अच्छी किस  की  खराब है  ।  में

 नहीं  दिया  जाता  |

 समझता हूं  कि  राज
 जो

 हमारे  भाग  ग  राज्य

 वे  हमारे  हिन्दुस्तान  के  लिये  लायबैलिटी
 पार्ट  बी  स्टेटस  के  सम्बन्ध  में  भी  में

 wae  वे  हमारे  लिये  एक  तरह  से
 कहना  चाहता  हूं

 कि
 कई  ऐसी  पार्ट  बी  स्टेट्स

 कर्ज  के  बराबर  क्योंकि  जब  एक  बार  श्राप  हें  जहां  fe  राजनैतिक  हलचलें  दिन  दिन

 अधिकार  दं  दें  तो  वे  वापस  करना  नहीं  बिगड़ती  जा  रही  हूं  ।  पैप्सू  की  हालत  आप

 जानते  ।  राज  बाप  पार्ट
 सी

 स्टेट्स  की  हालत  जानते ही  ह.) ह्  कौर  भी  स्टेट्स  में  वही  हालत

 को  देखिये  ।  सब  जगहों  में  वहां  पर  टाप  हैवी  है  ।  में  तो  कहूंगा कि  जनसंख्या के  आ्राधार  पर

 शएक्सपेंडीचर  जैसे  कि  लैफ्टिनेंट  गवर्नर  कम  से  कम  एक  करोड़  की  जन  संख्या से  कम

 या  उप-राज्यपाल  इत्यादि  बड़े  का  कोई  राज्य  बनाया ही  न  जाय  |  श्राप के

 बड़े  पद  रखे  जाते  हे  जो  काम  कुछ  नहीं  सामने  पैप्सू  का  उदाहरण  हूँ  यह  कया  है
 ?

 न  कुछ  काम  बल्कि  उन  में  सरकार  का  २६  लाख की  एक  पार्टी बी  स्टेट्स हो  गई

 पैसा  बरबाद  जाता  है
 ।
 में  समझता  हूं  कि  पार्ट  वहां  पर  राज प्रमुख  बन  गये  ।  में  समझता  हूं

 सी  wea at  पड़ौस  के  राज्य  में  विलीन  कि  ऐसा  दिन  जाना  चाहिये  कि  जो

 कर  दिया  जैसे  कि  दिल्ली  राज्य
 छोटी  छोटी  ये  पाट  बी  स्टेट्स इन  को  पड़ौस

 हिमाचल  प्रदेश  शर  कुर्ग  हूं  ।  कुर्ग  की  जन  के  राज्यों  में  मिला  दिया  जाय  ॥



 २५४०  अनुदानों  की  मांगें  ३०  मैच  TRKR  WAVE अनुदानों
 iw

 मांगें

 इस  के  बाद  में  कहना  चाहता  हूं  कि  एस्टिमेट्स  तो  कप्तान के  मामले  में  क्लर्क  घूस  नहीं

 कमेटी  यह  तय  किया  था  उपसचिव  बड़े  बड़े  सेक्रेटरियों  के  घस  खाने  की

 सहायक  सचिव  are  अतिरिक्त  सचिव  इत्यादि  शिकायतें  होती  हे  ।  ara  कहते  हूं  कि  ज्यादा

 जो  हमारे  सचिवालयों  में  उन  को  रखने  तनख्वाह  देने  से  उन  में  करप्शन  कम  होगा  ॥

 की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।  हमारे  एक  सेक्रेटरी  परन्तु  हम  देखते  हें  कि  वह  ज्यादा  होता  ह्

 होना  चाहिये  ।  wet  अ्रसिस्टेंट  शर  घूस  एक  दो  हजार  की  नहीं  बल्कि  लाखों

 एडीशनल  डिप्टी  सेक्रेटरी
 की  ली  जाती  है  ।  तो  में  समझता  हूँ  कि

 अगर
 वे

 इत्यादि  सेक्रेटरियों  की  हम  को  कोई  जरूरत  स्वेच्छा  से  तो  ठीक  अपनी  तनख़्वाहों

 नहीं  हैं  ।  हम  चाहते  हे  कि  इस  तरफ  ध्यान  दिया  को  कम  कर  नहीं  तो  श्राप  कहू  दें  कि  किसी

 जाय  |  हम  अपनी  भ्रांखों  से  देखते  ह  कि  पहले  को भी  १५००  रुपये  से  ज्यादा  वेतन  नहीं

 कलक  होता  फिर  उस  के  बाद  दिया  जायगा  ।  इस  से  एक  ae  भी  फायदा

 होगा  कि  जिन  क्लर्कों  को  उन  एक  hs असिस्टेंट  सुपरिटेंडेंट  होता  है  |  सुपरवाइजरी

 पोस्ट  में  सुपरिटेंडेंट  होता  हू  प्रौढ़  उस  के  रोशन  बना  यूनियन  बना  हमारे

 राहत  असिस्टेंट  सेक्रेटरी  कम्युनिस्ट  भाई  सरकार  के  fare  करते

 फिर  डिप्टी  सेक्रेटरी  कौर  फिर
 न  उन्हें  भड़काते  प्रचार  करते

 उस

 जाने  क्या  होता  में  समझता  हूं  कि  जो  प्रचार  करने  का  इन  को  मौका  नहीं  मिलेगा  ।.

 बड़े बड़े  अ्रोहदे  इन  को  निकाल  दिया  बे  फिर
 तरह  से  देश  सेवा  करेंगे  ।

 शर  सेक्रेटरी  को  पूरा  काम  दिया  क्योंकि

 लाल  फीता शाही  जो  इन  के  कारण  होती  हैं
 भ्रष्टाचार  घूसखोरी  के  सम्बन्ध  में

 जो  कहा  जाता  वहू  कांग्रेस की  देन  नहीं  हैं  | उस  से  हम  लोगों  को  बहुत  दिनों  के  बाद

 सूचना  मिलती  हैं  या  जवाब  मिलता  हू  ।  यह  तो  १५०  साल  से  राज्य  करने  वाली

 ग्रामज  सरकार की  देन  है  ।  इस  बात  को  हम

 इस  के  उपरान्त  में  यह  कहना  चाहता  हूं  जानते  हे  ।  फिर  भी  हमारी  जनता  में  अभी

 far  हमारे  मंत्री  महोदय  कहा  करते  हें  कि  भी  इस  बात  का  विश्वास  नहीं  पाया  है  कि

 बड़े  पदाधिकारियों  की  तनख़्वाहों  की
 घूसखोरी  श्र  भ्रष्टाचार  इस  देश  से  दूर  हो

 बातें  art  करते  हं  परन्तु  फायदा  कितना
 गया हैं  ।

 होगा  ।  जब  लाखों की  तादाद में  सेन्ट्रल

 मेंट  के  एम्पलाइज  तो  उन  में  एक  एक  खास  कर  सी०  पी०  डबल

 रुपया  भी  बंटवारे  में  नहीं  आवेगा  |  में  कहना

 '
 amd  एंड  इंडस्ट्री  डिपार्टमेंट

 चाहता  हूं  कि  सवाल  बंटवारे  का  नहीं  शर  रेलवे  मिनिस्ट्री  इत्यादि  में  इतनी  घूसखो री

 सवाल  सिद्धान्त  का  हे  ।  श्राप  देखिय  कि  उस  are  कप्तान  ह  कि  कहा  नहीं  जाता  ।  जहां

 के  पीछे  क्या  बैकग्राउण्ड  है  ।  प्राय  देखिये  कि  देखिये  वहां  घूस  खोरी  की  शिकायत  है  ।

 सेक्रेटरी  की  तनख्याह  क्या है  ।  जब  हमारे  मंत्री  श्राप का  कहना  है
 कि

 घूस  देने  वाला  कौर

 महोदय  २२५०  रुपये  में  काम  चला  सकते  लेने  वाला  दोनों  ही  समान  अपराधी

 जब  हमार  स्टेट्स में  मंत्री  १५००  रुपये में  यह  किसी  हद  तक  ठीक  भी  लेकिन  art

 काम  चलाते  तो  कोई  कारण  नहीं  हे  कि  एक  आदमियों को  तो  पकड़  नहीं  पाते  तब  हजारों

 हमारे  सेक्रेटरियों  को  तीन  तीन  या  चार  चार  अ्रादमियों  को  कहां  तक  पकड़ेंगे  ?  यह  तो  आप

 हजार  रुपये  तनख्वाह  दी  जाय  ।  देखते  का
 ठीक  इसी  प्रकार  कहना  gat

 कि  दिल्ली

 होंगे  कि  करप्शन  का  जब  सवाल  ह  में  करी  १०० के  वेश्यालय ह  जब  कि  दिल्ली



 RAKR  Tart  की  मांगें  20.0  धमाके  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  Q'4e  हे

 की  झ्राबादी  लगभग  बीस  लाख  की  चाहें  लेकिन  श्राप  हजारों  झ्रादमियों  को  पकड़ना

 आप  यह  व  कि  बीस  लाख  को  हटा  दिया  जाये  चाहते  यह  कहां  का  न्याय
 |

 या  उन  को  चरित्रवान  बनने  को  कहा  जाय

 और  उन  वेश्यालयों  को  रहने  दिया  जाय  तो
 न्याय  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यही  कहना  हैं

 क्या  इस  से  सुधार  होगा
 ।

 ड्राप  के  कि  यह  अति  खर्चीला  श्र  देर  वाला  है  ।

 करप्शन  केसेज  को  तो  पकड़  नहीं  सकते  दीवानी  मामले  तो  दसों  वर्षों  तक  चलते  रहते
 शर  हजारों  आदमियों  से  तप  कहते  हो  कि  पर  अब  फौजदारी  मामले  दो  दो  शर

 तुम  चूंकि  घूस  देते  हो  इसलिये  अ्रपराधी  हो
 तीन  तीन  साल  तक  चलते  रहते  हें  कौर  कोई

 अर  इस  लिये  ऐसे  लोगों  का  सोशल  या  फैसला  नहीं  होता  ।  चक अरार  दोनों  मुल्जिम  और

 जातीय  वाइ काट  कियया  लेकिन  art  जब  कम्पलेनेन्ट  बेचारे  अदालत  में  दौड़ते  दौड़ते

 नहीं  रह  गई  ह  तो  जातीय
 शान हो  जाते हें  कौर  उन को  न्याय  नहीं  मिल

 वाइ काट  कैसे  हो  सकता  है  ?  में  तो  समझता
 इसके  अतिरिक्त  उन  का  हजारों  रुपया

 यदि हूं  कि
 आज  जो  सरकारी  कर्मचारियों  में  art  जाने  ae  घूस  देने  में  बर्बाद हो  जाता

 घूसखोरी  अर  करप्शन  मौजूद  है  उस  के  लिये
 में  आजकल  वकील  महाशयों  में  तो  दलाल

 यदि  हमें  विधान  में  संशोधन  करना  पड़े  तो  वह
 ये  भी  हर  पेशी  में

 कौर
 फीस  में

 रुपया

 भी  करना  चाहिये
 ।  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  खुद  कमाते  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  राज  का

 अपना  शिव  श्र  घूसखोरी  के  सम्बन्ध  जो  न्याय  का  सिस्टम  इस  के  ऊपर

 मे ंमें  कई  एक  के  मामलों  को  पकड़  कंसीडरेशन  शर  रिकान्स्टीट्यशन  होना

 चुका हूं  प्रौढ़  नोटों  के  नम्बर  भी  दे  चुका  चाहिये  और  इस  को  कम्पलीट ली हाल

 परन्तु  तो  भी  कोई  कार्यवाही  नहीं  होती  करना  नगर  यह  जितना  लाखों

 ब्लैंक  मार्केटिंग  के  मामले  जिस  में  करोड़पति  रुपया  ये  गरीब  प्रजा  अदालतों  में  बर्बाद

 ait  इनवौल्वड  उस  सम्बन्ध में  में  ने  करती  हैं  अगर  यही  रुपया  वे  ९ अपने  देहातों

 फैक्ट्स  एंड  फिगसं  भी  मिनिस्टर  साहब  को
 में  खच  करती  कौर  wat  बच्चों  के

 ५  ~ दिये  ।  लेकिन  साल  भर  ताव  कोई  उत्तर  नहीं  पालन  में  लगाती  तो  अराज  सं  रक

 मिलता  कौर  में  यह  कहने  पर  faa  हूं  कि  जो  किसी  को  बेकार  कहती  है  ale  किसी

 हमारी  काले बाजार  को  फारवेड  कहती  यह  कहने  की  नौबत

 अझर  भ्रष्टाचार को  दबाने  में  असफल  रही
 नहीं  भराती

 |

 है  इस  के  अलावा हमें हमें  हर  क्षेत्र  मे ंसफलता मिली

 कौर  यही  कारण  है
 कि

 इस  के  रहने से
 अब  मं  हरिजनों  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 aa  जनता  कांग्रेस  से  भी  चिढ़ी  हुई  है  शरर  कहना  चाहता  केन्द्रीय  सरकार  ने  हरिजनों

 के  लिये  बहुत  कुछ  किया  है  और  कर  रही हमें  इस  के  लिये  एक  घूसखोरी  दूर  करने  का

 कानून  बनाना  चाहिये  |  हमारे  मिनिस्टर  में  उसी  सम्बन्ध  में  सरकार को  एक  साध

 सुझाव  देना  चाहूंगा  |  संविधान  में  तो
 महोदय  कहते  हें  कि  घूस  देने  वाले  भी  तो

 सरकार ने  इस  देश  के  aa  पिछले
 अपराध  करते  हैं  उनको  ३६५१६  दी  जानी  चाहिये

 तीन  वर्ष  से  छुआछूत  व  भेद  भाव  को  दूर  कर

 दिया  हैं  परन्तु  उस  को  कार्यरूप में  लाने  के
 आप  एक

 शाद
 मी  को  तो  जो  रिश्वत  लेता है

 os}

 उस  को
 तो

 पकड़  नहीं  पाते  कौर
 दंड  &  लिये  भ्र परा धी  को  दंड  देने  के  कोई

 जाते  उस  को  प  मुफ्त म  लेट  आफ  करना  युक्त  प्रणाली  या  प्रोसीड्योर  कौर  कानून



 aetat र५  ४४  अ  ही  ै  a  की  मांगें  ३०  जमाने  १९५३  अनुदानों  की  BAX

 नहीं  बनाया  है  ।  में  चाहता हूं  fe  जल्दी से
 प्राकृतिक  संसाधन  तथा

 वैज्ञानिक  अनुसंधान  मंत्री
 जल्दी  एक  सेन्ट्रल  ले  =  छुआछूत

 को  दूर  करने  के  लिये  बनाया  जाना  चाहिये  वहां  प्राइमरी  स्कूलों  में  जो  हरिजन  बच्चे

 पढ़ते  हैं  क्या  उन  फीस  माफ श्राप  इस  बारे  में  जो  हरएक  प्रान्तीय  सरकार

 से  सलाह  कर  रहे  हे  कि  केद्रीय  सरकार
 नहीं है

 ?

 चय  दूर  करने  के  हेतु  कोई  एसे  कानून
 श्री  ०७  :  वह  तो  fas  चार  शाने

 बनाये  या  न  मेरी  समझ  में  इस  में
 का  सवाल  मैं  श्राप  को  अ्रांकड़े  दे सकता हूं

 आप
 को  सलाह  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं

 शर  az  सिद्ध  कर  सकता  हूं  कि  रिजर्वेशन

 इस  कानून  की  नितान्त  श्रावइ्यकता

 ह्  are  भी  आपको  मालूम  होना  चाहिये
 होते  हुए  भी  हमारी  कितनी  कम  संख्या

 हरिजनों  के  मामलों  को  श्राफिसर  टेढ़ी  नजर  से

 कि  कई  राज्यों  में  जैसे  मध्य  प्रदेश  मध्य  भारत
 भी  देखना  नहीं  चाहते  लोकलसैलूफ  गिनें

 मेंट
 और  राजस्थान  में  इस  छुआछूत  के  कारण

 के  जनपद  लोकल  बोड़  में  या  म्युनिसिपैलिटियों
 मडंसं हो  रहे  कौर  भ्र वस् था यहां  तक

 में  हरिजनों की  जनसंख्या  जब
 पचास

 पहुंच चुकी  हैकि  लोग  कई  जगह डर  के  मारे
 या  vo  प्रतिशत  तक  दै  परन्तु हमें  सौ  में  से

 अपने
 घर  से  भी  मामूली  काम  काज के  लिये  नहीं

 एक  दो  सीटें  दी  जाती  है  ।  छोटा  सा  टुकड़ा
 निकल  सकते  |  को  में  बतलाऊं  किਂ  मध्य

 प्रत्  में  महाकोशल  में  करीब  बीस  लाख
 दे कर  हम  पर  बड़ा  उपकार

 किया  गया

 ऐसा  माना  जाता  है  ।  प्रान्तों में  जैसे  मध्य  प्रदेश
 हरिजन  रहते  वहां पर  एक  बोर्डिंग  हाउस

 भी  हम  लोगों  के  लिये  सरकार  ने  नहीं  बनाया
 में  रिजर्वेशन  नौकरियों  में  नहीं  उम्र

 के  कन्सेशन  से  हरिजनों  को  खास  फायदा
 जो  वहां  पर  जनरल  होटल्स  हें  वहां

 भी  हरिजनों  को  दाखिल  नहीं  किया
 नहीं  अब  आवश्यकता  हूँ  कि  प्रान्तीय

 सरकार  का  नौकरियों  का  ब्रेक  अप  इस  सदन
 उन  की  फीसें  माफ  नहीं  की  शर  उन  के

 के  सामने  रखना  चाहिये  ।  हर  एक  मिनिस्ट्री
 उत्थान  के  लिये  इस  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  कोई

 में  दशेड्यूल्ड  कास्ट  शेड्यूल्ड  ड्राइव  का

 दो  हजार या  पांच  हजार  की  रकम  fragita
 कितना  रिप्रेजेंटेंन  उस  का  ब्रेक  अप

 तक  नहीं  are  पिछड़े वर्ग  के  नाम  पर
 देना  ब्रेक  अप  ले  कर  बताना

 रकम  का  गोल  माल  होता  हैं  श्रौरहमें  पता

 तब  हमें  मालूम  हो  सकता  है  कि  हम  ने
 कितनी

 नहीं  चलता  किਂ  हरिजनों के  लिये  प्रति  वर्ष

 कितना मध्य  प्रदेश  में  प्रान्त  या  केन्द्र  द्वारा
 उन्नति  की  है  और  कितनी  कर  सकेंगे  |

 किया  जा  रहा  हे  भ्र  पंच  वर्षीय  यो  जना  में
 श्री  एस०  आर०  कृष्णा

 कितना  @a  किया  जायगा  ?
 रक्षित-भ्रनुसूचित

 :  सर्वे  प्रथम  में

 अनुसूचित  जातियों  अ्रनुसूचित,श्रादिम  जातियों उन  को  प्रोत्साहन  कौर  भारिक  शर

 सक्रिय  सहायता  देनी  ही  नहीं  तो  तथा  पिछड़े  वर्गों  की  समस्या के  बारे

 में  कुछ  कहना  चाहता  संविधान दस  वर्ष  के  बाद  तो  यह  जो  विधान

 के  भ्रमर  दिया  गया  उठ  जाने  वाला  में  उन्हें  कुछ  रक्षित  अधिकार  दिये  गये  हैँ
 ।

 अराज  कल  भी  मध्य  प्रदेश  में  कुछ  नहीं  किया  जा
 उन  के  लिये  हम  सरकार  तथा

 रहा  तो  संरक्षण  के  बाद  हम  संविधान के  बनाने  वालों  के  कृतज्ञ  परन्तु

 पिछड़ेपन  रूपी  cto  बी०  के  मरीज  केसे  चाहे  कानून
 कितने

 भी  सख्त  क्यों
 न

 जब  तक  उन  पर  करने  वाली  सरकार घड़  दौड़ में  बराबरी  कर  सकेंगे  ?
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 मजबूत  सशक्त  तथा  तत्परता  से  q  लने  alt  अनसार  वे  अपना  भझ्ररुचिकर  काम  छोड़  कर

 व्यापार  या  उद्योग  में लग  यहां  तक  किਂ नहों  तब  तक  यह  सुन्दर  कानून  संविधि

 पुस्त  में  धरे  के  धरे  रह  जायें  यदि  पंचवर्षीय  योजना  सफलतापूर्वक

 frag  भी  हो  जाती  हँ  तो  भी  उस  से  हरिजनों
 संविधान  में  हरिजनों  के  लिये  रखे  गये

 रक्षित  अधिकारों  का  लाभ  हरिजन  मंत्रियों
 की  दिया  में  कोई  परिवतंन न  होगा  ।  वे  तब

 भी  अरपना  पुराना  ही  काम  करते  ७०५
 |  सरकार

 तक  को  नहीं है  हाल  में  जब  हैदराबाद  के
 ने  वाणिज्य  में  कदम  रखने  के  लिये  जो

 हरिजन  मंत्री श्री  शंकर  देव  ने  मंदिर  प्रवेश

 का  यत्न  किया  तो  उन्हें  लाठियों  से  भगा  दिया
 नियम  बना  रखे  हैं  वे  बहुत  ही  सख्त  क. ह  हा  जन

 तो  कभी  उस  में  भाग  ले  ही  नहीं  सकते
 गया  |  यह  तो  राज्य  के  मंत्रियों  का  हाल

 यह  वास्तव  में  केन्द्रीय  मं  त्रिमण्डला  का  अपमान
 इस  के  amare  विस्थापित  व्यक्तियों  को  हर

 प्रकार  की  सुविधायें  दी  गई  हें  ।
 हैलो  संविधान  की  पवित्रता के  लिये  afer

 उत्तरदायी  मुझे  इच् हैकि है  कि  ८४५  लाख  इस  दिन  वित्त  मंत्री  ने  प्रनुसूचित

 विस्थापित  व्यक्तियों  की  देख  भाल  के  लिये तो  भ्रनुसुचित  ख़ादिम  जातियों  तथा  पिछड़े

 अलग
 मंत्रालय  परन्तु  १४  करोड़  हरिजनों  हुए  लोगों  के  प्रति  अपनी  गहरी  सहानुभूति

 के  हितों  की  देख  भाल  के  लिये  अलग  मंत्रालय  प्रकट की  परन्तु दु उन्हो ंने  इन  जातियों  के

 नहीं  ऐसे  विभाग  की  स्थापना  की  जानी  उद्धार  के  लिये  जितनी  राशि  दी  जानी  चाहिये

 चाहिये तथा  यदि  हो  सके  तो  स्वतन्त्र रूप  से  उतनी  नहीं  दी  इस  प्रकार  केवल  कोरी

 झर  gala  मंत्रालय  के  साथ  संलग्न  कर  बातों से  काम  नहीं चल  सकता  ठेके  तथा

 दिया  जाये  |  ag  निर्माण  कार्यों  में  इन  जातियों  के  लिये

 अनुसूचित  जातियों  समस्यायें  बहुत
 कुछ  भाग  सुरक्षित  रखा  जाना

 चाहिये
 ।

 बड़ी  हें  तथा  उन्हें  सारी  हिन्दू  जाति  के
 नौकरियों  में  हरिजनों  के  लिये  स्थान

 सहयोग  बिना  हल  नहीं  किया  जा  सकता ॥
 सुरक्षित  रखने  के  सम्बन्ध  में  में  अधिक  नहीं

 जनसंघ हिन्दू  सभा  हो  या  रामराज्य  परिषद्

 यदि उन  में  कुछ  भी  न्याय  प्रियता  है  तो
 कहना  चाहता g

 क्योंकि  हमें  जो  foe

 दी  गई  हें  उन  से  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  कोई  भी

 हिन्दू  राज  की  स्थापना के  स्वप्न  देखने  से

 पहिल  वे
 वाले  छूआछत को  दूर  करें  ।

 मंत्रालय  अनुसूचित  जातियों  झ्रनुसुचित

 ख़ादिम  जातियों  के  व्यक्तियों  को  गजटेड

 पिछड़े  हुए  वर्ग  के  लोगों  जिन  की  पदों पर  नहीं  रखना  चाहते  सहाਂ

 प्रगति  सामाजिक  नताओं  तथा  झ्राधिक  यकों  की  नौकरी  शर्तों  में  कुछ

 अन्याय के  कारण  रुक  गई  ममता  के  साधनों  ढिलाई  कर  देने  के  कारण  अनुसूचित

 जातियों  के  ४०  व्यक्तियों  को  सहायक  पदों का  अधिक
 लाभ

 उठाने
 की  छूट  होनी  चाहिये

 ।

 हरिजन बहुत  ही  सुस्त  हो  गये  हें  तथा  वे  अपन  पर  काम  करने  का  अवसर  मिल  गया  किन्तु

 काम  को  छोड़ना  नहीं  चाहते  |  |  सरकार  यह  सहायक  अ्रधीक्षक  के  पदों  की  शर्तों  के  सम्बन्ध

 मेरे अच्छी  तरह  जानती  है  कि  हरिजनों  में  क्या  में  अभी  कोई  ढिलाई  नहीं  की

 कया  बुराइयां  हें  फिर  भी  उन्हें  दूर  करने की  विचार में  यह  इस  लिये  नहीं  किया गया  है

 उस  ने  कोई  योजना नहीं  बनाई  उस  ने  क्योंकि  ये  गजटेड पद  भ्रतएव मेरा निवेदन मेरा  निवेदन

 ऐसी  कोई  योजना  नहीं  तैयार  की  है  जिस  के  है  कि  सरकार  इस  सम्बन्ध  में  wt  कुछ



 २५४८  अनुदानों  की  ati  ३०  £942
 अनुदानों  कीਂ  मांगें  २५४९

 ढिलाई करे  जिस  से  अनुसूचित  जातियों  के
 करना  पड़े  तो  वैसा भी  श्राप के

 व्यक्ति  लाभ  उठा  सकें  तथा  उन  की  पदोन्नति  बिज़नेस  के  रूल्स  बहुत  बने  हुए

 सहायक  अ्रधीक्षक  पदों  पर  हो  सके  ।  उन  '  में  तबदीली  की  जिये  जनता  के  सामने

 ऐसा  उदाहरण  रखिये कि  जिस  से  जनता प्री  बलवन्त  fag  महता  )

 अध्यक्ष  महोदय  ,  जो  रिपोर्टे हम  को  होम  यह  महसूस  करे  कि  वास्तव  में  सरकार
 ने  कोई

 eat  शौर  स्टेट्स  मिनिस्ट्री  की  aire  से  मिली  कदम  उठाया  है  ।  मामूली  ग्रामीण जनता  की

 यह  समझ  में  नहीं  जाता है  कि  जब  हमारी
 हैं  उन  में  हम  बहुत  कुछ  सुधार  पाते  हे  ।

 उस  के  लिये  में  नूद  माननीय  मंत्री  जी  को  सरकार  गई  फिर  भी  यह  भ्रष्टाचार

 धन्यवाद  देना  चाहता  लेकिन  हम  ने  यह  क्यों  फैला  gate ?

 भ्र पे क्षा  की  थी  कि  जिस  तरह  ait  केन्द्रीय

 सरकार  को  ध्यान  पंच  वर्षीय  योजना  पर  लगा  में  एक  खास  बात  की  श्राप  का  व्यान

 दिलाना  चाहता  हुं  ।  श्राप  ने  आ्रादिवासियों eur  है  जिस  से  भारत  वर्ष  के  aga  अराग

 बढ़  जाने  की  इरादा  की  जाती  उसी  प्रकार  कौर  हरिजनों के  काफी  अच्छा  कदम

 हम  को  रियासती विभाग  के  बारे  में  कोई  उठाया  है  ।  आप  ने  एक  कमीशन  भी

 कायम  किया  है  भ्र पनी  ग्रान्टਂ  को तस्वीर  नहीं  मिली  fe  हमारी  रियासतें

 जिनमें  अधिकांश  पिछड़ी  हुई  रियासतें  भी  बराबर बढ़ाते  रहे  लेकिन एक  अन्याय

 कहीं  जाती  हैं  उन  की  तस्वीर  क्या  होगी  ।  जो  राजस्थान में  हुआ है उसकी उस  की  शोर

 में  बाप  का  ध्यान  प्रा कर्षित  करना  चाहता जो  रियासतें  पीछे पड़  गई  हैं  ak  जिन  को

 डिवेलप्ड  कहा  जाता  है  जो  बेवड़े  राजस्थान के  दक्षिण  में  एक  area

 हैं  उन  का  कोई  wear  चित्र  नहीं  खींचा  गया  एरिया चला  गया  है  जिस  में  लगभग  २०

 यह  चाहिये  था  कि  उन  की  भी  लाख  आदिवासी  रहते  उस  एरिया  में

 एक  एसी  योजना  जनता  के  सामने  आती
 श्राप  ने  आदिवासियों कै  लिये  सीट्स

 ताकि  वहां  की  जनता  को  उस  से  उत्साह  तो  रिजर्व करं  दी  हैं  लेकिन  वहां  के  लोगों  को

 श्र  प्रेरणा  मिलती  शौर  उन  में  एक  उत्साह  ५  प्राय  को  खड़ा  करने  का  मौका  नहीं  दिया
 पैदा  होता  जिस  की  कि  राज  हम  को  बहुत  मया  इस  का  नतीजा  यह  हुमा  है  कि

 ज़रूरत
 जो  दूसरे  डिस्ट्रिक्ट  के  लोग  जहां  पर  थे

 इसी  तरह  से  होम  डिपार्टमेंट  की  भ्रोर  से  सीट्स  रिवेंज  की  गई
 उस

 से  उत्तर  डिस्ट्रिक्ट

 जो  रिपोर्ट  हम  को  मिली  हँ  उस  में  भी  यह  वह  खड़े  हुए  ।  प्राय  अन्दाजा  सकते

 हम  थ्रपेक्षा  करते  थे  कि  भ्रष्टाचार  को  कम  करने  है ंकि  ऐसी  हालत  में  उन  लोगों  में  कितना

 की  बात  कही गई  राज  देश  में  सरकार  रोष  असन्तोष  हो  सकता  यातो

 am  उस  को  भी  शिड्यूल  एरिया  घोषित के  प्रति  लोगों  की  वहुत  ऊंची  भावना  हैं  ।

 oi fary  जसा  कि  art  हमारे  मित्रों  ने  कहा  कर  देते या  कहां पर  सीट  रिजवी नहीं  करना

 भष्टाचार  इतना  फला  झ्र  है  कि  चाहिये  क्यों  कि  उन्हीं  लोगों
 की  बहुसंख्यक

 maa ह्  जहां  पर  प्राय  ने  सीट्स  रिज उस  के  लिये  जनता  में  काफी  रोष  हैं  ।  इस  लिये

 में  समझता  हूं  कि  इस  के  लिये  भी  कोई  कां
 की  हैं  वे  लोग  a

 दूसरे  लोग  एक  ही  हैं

 कारी  कदम  उठाया  जाना  चाहिये  वास्तव  उन  में  कोई
 aa

 में  फक  नहीं  है
 ।

 वे

 एक  ही  जाति  के  लोग  हैं  ।  उन  के  वापस में में  जसा  कि  हमारे  एक  मित्र  ने  कहा  कि

 अगर  इस  के  लिये  श्राप  को  विधान  को  तबदील  सम्बन्ध होते  उन  की  बोली
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 २५५०
 अनुभवों

 की  मांगें  ०  मार्च  १९५३  अनुदानों  की  मांगें  २५५१

 _  [att  बलवन्त  सिंह

 फिर  भी  न  जाने  प्राम  ने  आपने  क्यों  एक  जगह  ara में  हुई  वहां पर  जब  से  सिरोही की

 शिड्यूल  एरिया  बना  दिया  श्र  दूसरी  जगह  उत्पत्ति
 सन्  १३००  में  हुई  उस  समय  से  वह

 नहीं  बनाया
 ?

 मसला  को  बताना  चाहता  हूं  बराबर  राजस्थान  का  अभिन्न  AT  रहा  है

 fe  इस  से  वहां  काफी  सन्तोष  फैला  हुमा  वहां  राजस्थान का  रहा  है  ।

 शायद  प्राय  कहेंग ेकि  कमीशन  मुकर्रर  अब  उस  को  बम्बई  में  मिला  दिया  गया  है  ।

 हो  चुका  लेकिन  में  अनाप  से  प्रार्थना  करूंगा  शायद  हाउस  के  बहुत  से  लोगों  को  यहं

 fe  gat काफी  देर  लगेगी  इसलिये  अगर
 नहीं  मालूम  होगा  कि  ag  उस  रोज़  बम्बई में

 इस  गलती  का  जल्दी  सुधार  कर  दिया  जायगा  मिलाया  गया  कि  जिस  के  दूसरे  रोज़  हमारा

 तो  लोगों  को  काफी  मिल  सकती  नया  संविधान  लागू  होने  वाला  था  ।  लोग

 a  il
 a

 बड़े  उत्साह से  नये  संविधान की  देख

 दूसरी  चीज  जिस  की  में  सरकार  का  रहे  थे  ।  उस  के  ठीक  एक  रोज  पहले  aT  को

 राजस्थान  FAT  कर  के  बम्बई में  मिला
 ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  वह  राजस्थान

 की  अकाल की  समस्या  क्षेत्र  दिया  गया  ।  जिस से  लोगों में  काफी  अ्रसन्तोष

 में  और  बीकानेर  के  क्षेत्र  में  अकाल  फैला  ।  लोगो ंने  जगह  जगह  विरोध  सभायें

 कीं  ।  काफी  उपद्रव  हुए
 ।

 बम्बई  वालों  ने  उस  पर की  तीव्रता  काफी  बढ़  रही  ak

 लोगਂ  बहुत  परेशान  वहां  हम  को  जितना
 काफी  अत्याचार  भी  किये  उस  को  भी  लोगों

 करना  चाहिये  था  उतना  हमने  नहीं  किया  ने  सहन  किया  लेकिन  अपने  आन्दोलन  को  नहीं

 इसलिये  भी  काफी  लोगों  में  सन्तोष  छोड़ा  ।  आबू  को  किसी  दूसरे  प्रान्त  में  मिलाने

 में  समझता हूं  कि  उस  श्र  विशेष
 की  कोई  वजह  नहीं  है  ।  यह  जरूर  है  कौर

 इस  के  लिये  सरकार  के  हम  झा भारी  भी  हैं रूप  से
 ध्यान

 दिया  जायेगा  |

 fe  उस  ने  आखिर  हमारी बात  सुनी  ।  देर

 तीसरी बात  में  कहना  चाहता  हूं  दुरुस्त  ।  सन्  १६५०  में  उस  को

 वह  यह  है  कि  राज  राजस्थान में  राजा से  ले  मिलाया  गया  श्र  सन्  PEUQ  के  अक्तूबर में

 कर  एकਂ  मामूली  ग्रामीण  तक  में  पब ५  के  हमारे  स्वर्गीय  मंत्री  श्री  गोपालस्वामी  झायँ गर
 ~

 पर  बहुत  असन्तोष  अराज  जनता  को  ने  इसी  हाउस में  ऐलान  किया  था  कि  वास्तव  में

 ग्रुप  का  प्रशन  बहुत  ही  परान  किये हुए  इस  बात  को  रि ग्रो पिन  किया  जायगा  शर

 जनता  में  बड़ा  असन्तोष  में  समझता हूं  कि  यह  ठीक  है  कि  अन्याय  हुआ  है
 |

 कौर  हमें  बड़ी

 जो  अन्याय  राजस्थान  के  साथ  gat  है  वह  खुशी  है  कि  हमारे  वर्तमान  माननीय  मंत्री

 किसी  से  छिपा  झा  नहीं  झ्राबू  राजस्थान  जी  ने  भी  उस  का  जिक्र  rae  रिपोर्टे  में  किया

 एक  का  भ्र भिन्न  वर्ग  है  ।  राजस्थान की  संस्कृति  है  ।  लेकिन  उस  के  लिये  काफी  देर  हो  रही  है  ।

 में  घौर  शराब  की  संस्कृति  में  कोई  फर्क  नहीं  |  पहले  यह  कहा  गया  था
 कि

 चुनाव  होनें के  बाद

 वहां  भाषा  रीति  रिवाज  संस्कृति  यह  जल्दी  ही  लिया  जायगा
 |

 अब  आम

 भौगोलिक  स्थिति  आधिक  दृष्टि  चुनाव भी  हो  गये  ।  उस  के
 बाद  राजस्थान  की

 से  सांस्कृतिक  दृष्टि से  एक  ax  असेम्बली  ने  भी  अपना  सर्वसम्मत  प्रस्ताव

 सिक  दुष्टि  से  भी  एक  राजस्थान  wera  पास  कर  दिया  कि  जल्दी  से  जल्दी  काबू

 पहाड़े का  प्रदेश  माना  जाता  हे  कौर  उसका  राजस्थान  में  मिलाया  जाय
 ।

 उस  के  बाद
 x

 उद्गम  वहीं  से  यानी  झ्राबू  से  होता  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  उस  की  राय

 जानने के  बम्बई  सरकार के पास के  पास स्थान  की  बहुत  सी  जातियों  की  उत्पत्ति
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 भेजा  लेकिन  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  वहां  से  हो  ।  यह  ज़रूरी  नहीं  है  कि  राजधानी  में  ही

 श्री  तक  कोई  जवाब  नहीं  प्राया  है  ।  वह  जानते  वह  स्थापित  की  जाये  ।  उस  के  लिये  सांस्कृतिक

 है  कि  बम्बई  के  लोग  न्यायप्रियਂ  हें  इस  लियें इस  कौर  सुन्दर  वातावरण  होना  चाहिये
 ।

 मामले को  प्रसेम्बल॑  में  तंक  नहीं  लाय े।  arr इस  के  लिये  सब  ही  रियासतों में

 बड़ाਂ  झगड़ा  चल  रहा  है  ।  मध्य  भारत  में वह  यह  भी  जानते  ह  कि  बम्बई  के  लोग

 स्थान  वालों  की  भावना  को  कुचलना  नहीं  यूनिवर्सिटी  के  लिये  काफी  संघर्ष  चल  रहा  है

 चाहेंगे ।  इसलिये  ag  वहां  की  marae में  उसी  प्रकार  राजस्थान  में  भी  यूनिवर्सिटी  की

 TH  नहीं  कराया  यद्यपि  यहां  से  बार  बार  स्थापना  ठीक  स्थान  पर  नहीं  हो  पाई  है  |

 लिखा  जा  रहा  है  ।  मेरी  ar  से  प्रार्थना  है  इस  से  लोगों  में  असन्तोष हं  ।  इसी  प्रकार से

 कि  are  उन  को  एक  अवधि  दे  दें  ताकि  वह  जहां  जहां  नई  यूनिवर्सिटी  होने  वाली  हूं  वहां

 जल्दी  से  जल्दी  अरपना  निर्णय  दें  ।  और  भ्रमर  उन  को  स्थापित करिये  जहां  कि  इन  के  लिये

 वह  ara  निर्णय  न  दें  तो  मेरी  श्राप  से  प्रार्थना  सुन्दर  वातावरण  हो  ।  बहुत  सी  पहिले

 है  कि  श्राप  एक  ड्राफ्ट  बिल  लाइये  उस  को  रियासतें  थीं  जहां  सुख  सुविधा  की  सब  चीजें

 उन  के  पास  भेज  दीजिये कौर  एरजस्थात  की  मौजूद  थीं
 ।

 वहां  से  राजधानी  भी  उठ

 जो  एक  बहुत  दिनों  की  अपने  बिछड़े  हुए  इस  से  भी  लोगों  में  काफी  way  फल

 को  अपने  में  सिलाने  की  अभिलाषा  गया  |  क्योंकि  वहां  न  तो  कोई  बड़ी  इंडस्ट्री

 हूं  उस  की  पूति  कीजिये  ।  में  समझता  हूं  कि  ही  खुल  पाई  हूं  कौर
 न

 कोई  बड़ी  चीजें

 इस  से  वहां  पर  जो  असन्तोष  हं  वह  जल्दी  ही  ।  ऐसे  उपयुक्त  स्थानों  पर  यूनिवर्सिटियाँ

 समाप्तਂ  हो  जायेगा  ।  स्थापित  करने  से  भी  लोगों  का  सन्तोष

 इस  के  झ्र ति रिक्त  में  यह  कहना  चाहता
 दूर  हो  सकेगा ।

 अन्त  में  में  बाप  को  धन्यवाद  देता  हूं
 हूं  कि  एरिया  में  राजस्थान  सब  से  बड़ा  प्रान्त

 कि  amt  ने  मुझे  बोलने  का  समय  दिया  |

 हू  |  वहां  पर  एक  हाई  कोट  है  ।  वहां पर  ऐसे

 ऐसे  हिस्से  हूं  कि  जहां  डेढ़  डेढ़  ar दो  दो  श्री  मोतीलाल  मालवीय

 सौ  मील  तक  कोई  यातायात  के  साधन  नहीं  टीकमगढ़--रक्षित--श्रनुसूुचित  :

 वहां न  रेल  न  सड़कें  हैऔर  जो  बेचारे  सभापति  राज जो  श्राप  ने

 ATA  जाते  हूं  उन  को  अन  के  लिये  कितना
 qa  इस  सदन  में  बोलने  का  अवसर

 खर्चा  करना  पड़ता  हे  कितने दिनों  में  इस के  लिये  में  aa  को  धन्यवाद  देता

 थे  वहां  पहुंच  पाते  हूं  ।  इसलिये  श्रच्छा  हो  कि
 हूं  ।  सब  से  पहले  में

 सदन
 का  ध्यान

 जिस  प्रकार  से  यहां  हाई
 कोट  की

 एक  शाखा  पार्ट  शसी  स्टेट्स  की  तरफ  श्रावित

 सकी  कोर्ट  बनाई  हुई  उसी  तरह  राजस्थान  करना  चाहता  हूं
 ।

 थोड़ी  देर

 के  लिये भी  एक  सकी  हाई  कोटे  बनाया  जाय  ।
 एक  शझ्रानरेबिल  मेम्बर  ने  यह  कहां  था

 कि

 इस  तरह  में  समझता  हूं  कि  लोगों  को  बहुत  इन  श्रेणी  के  राज्यों  को  पास  के  राज्यों  में

 राहत  मिलेगी  मिला  दिया  जायें
 ।

 लेकिन  इन  में  कुछ  ऐसे  बड़े

 एक  बात
 में  ्र  प्र

 करना  चाहता  हुं
 ।  बड़े गਂ  श्रेणी के  राज्य  हें  जिन  को  मिलानें

 यूनिवर्सिटियों का  जो  सवाल  wat  gat  है
 से  कोई  लाभ  नहीं  क्योंकि  are  वे

 मिला  दिये  जायें  तो  उन  की  उन्नति  नहीं  हो
 उस  सम्बन्ध  में  हमारे  प्रधान  मंत्री

 जी
 ने  भी

 अपनी  राय  ज़ाहिर  की  हूं  कि  यूनिवर्सिटी  सकती  ।  इस  का  प्रमाण यह  है  कि  विन्ध्य

 ऐसे  स्थान  में  हो  कि  जहां  अनुकूल  वातावरण  प्रदेश  के  कुछ  हिस्से  काट  कर  के  Jo  पी०
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 की  मांग  ३०  मार्च  34a  अनुदानों  की  मांगें  २५५५

 मोतीलाल

 में
 मिला  दिये  गये  हू  जिन  में  चरखारी  रियासत

 हम  ने  स्वतंत्र  भारत में  पहली  बार  झ्राजादी

 थी  कौर  संथर  बावनी  कौर  कत्दोरा  के  कुछ  की  सांस ली  ।  उस  के  बाद  धीरे  धीरे  हम

 हिस्से  थे  ।  कुछ  हिस्सा  उस  का  काट  कर  तरक्की  के  रास्ते  पर  चलते  ।  साथ  ही  साथ

 मध्य  भारत  मैँ  मिला  दिया  गया  है  ।  लेकिन  में  गृह  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  इस  कौर

 हालत  रहीम  के  शब्दों में  यह  है  कि  :  आकर्षित  करूं  कि  जो  चिन्ता  प्रदेश  हैं

 की  प्रभुता  नहीं  बहुत  पिछड़ा  हनना  वहां  के  कुछ

 पर  घर  गये  रहीम  कभ  हिस्सों  में  art  भी  लोग  बहुत  सी  ऐसी  जंगली

 श्राप
 इस  के  पहले  यह

 घासों को  खा  कर  जीवित  रह  रहे  ह  जेसे

 बड़ाई  जलती  were  कौर  |  बसारा  को

 गंग  नाम  भयो  oryਂ  खाने  से  बाद  में  तो  भ्र क्सर  टट्टी  के  साथ

 खून  भी  जाता है  |  जंगली  बेरों को  कूट
 पीस

 समुद्र  में  गंगा  मिल  गई  तो  गंगा  का  कोई  कर  बिरचुन  नाम  की  वस्तु  बनाई  जाती  है  ।

 अस्तित्व  नहीं  रहा  कौर  उस  का  जल  समुद्र  उस  में  नमक  मिला  कर  साल  में  कई  महीने

 का  खारी  पानी  बनਂ  जिसे  पीने  के  लिये  लोगों  को  उसे  खाना  पड़ता  हैँ  ।  आजादी

 कोई  भी  तैयार नहीं  ।  इसी  प्रकार इन  हिस्सों  मिलने  के  बाद  हमारे  प्रान्त  का  निर्माण  |

 जैसे  हमारे  विन्ध्य  प्रदेश  के  हिस्सों को  लेकिन  हमारी  arias  स्थिति  वैसी  की

 मिला  दिया गया  तो  इन  की  हालत  ator भी  वैसी ही  रही ।  प्रा जा दी  मिलने  के  बाद  जो

 बैसी  ही  अनुन्नत हूं  जैसी  वही  कि  पहले  गदर  गरीब  जनता  के  स्वप्न  थ  वह  राज  भी  पूरे

 के  समय  में  थी
 ।

 यह  भी  gar  कि  गवर्नमेंट  नहीं  हो  रहे  हें  ।  जनता  यह  अनुभव  करती  @  कि

 की  सर्विस  में  जो  लोगਂ  उन  को  कोई  जगह  हम  बहुत  weet  हालत  में  नहीं  हो  पाये  ।

 बिग्रेड
 भी  किया  गया  ।  मेरे  पास  ऐसी  कुछ  इसीलिये  कभी  कभी  वह  सरकार  की  बुराई

 खबरें  हू  ।  उन  की  उन्नति  की  हालत  भी  कर  बैठती है  ।

 इस  तरह की  गोया  बड़ी  बड़ी  मछलियां

 जैसे  ये  बड़े  बड़े  वे  छोटे  छोटे  राज्यों  में  विन्ध्य  प्रदेश  की  बाबतਂ  एक  बात  श्राप

 को  छोटी  मछलियों की  तरह  हड़प  जाना  को कौर  बता  दूं  कि  वहां  पर  बहुत  सारे  प्राकृतिक

 चाहते  हूं  |  इसलिये  हमारा  तो  कहना  यह  साधन  मौजूद  हूं  ।  उन  प्राकृतिक  साधनों  का

 हे  कि  हम  को  हमारे  भाग्य  पर  ही  छोड़  दिया  उचित  रूप  से  प्रयोग  किया  जाय  तो  वह

 जाय
 |
 केन्द्र  जैसे  हम  को  सहायता  दे  रहा  ह  प्रदेश  बहुत  जल्दी  समृद्ध  हो  सकता  हैं

 mit  वह  हमारी  उन्नति  चाहता  उसी  भर  श्रेणी के  राज्यों समान  स्तर  पर

 प्रकार से  हम  को  धीरे  धीरे  उन्नति  करने  दिया  सकता  है  ।  वहां  पर  ताम्बा

 जाये
 |

 क्योंकि  ag  प्रदेश  बहुत  पिछड़े  हुए  @  श्र  भी  इसी  प्रकार  के  wea  खनिज  cary

 allan  दृष्टि  शिक्षा  की  दृष्टि  से  पाये  जाते  हें  ।  वहां  बहुमूल्य  इमारती  लकड़ी

 सामाजिक  दुष्टि  से  बहुत  पिछड़े हुए  रहे  हे  ।  भी  काफी  मिलती हैं  ।  लेकिन  आवागमन  की

 में  विन्ध्य  प्रदेश  की  ही  हालतਂ  को  बतलाना  ठीक  स्थिति  न  होने  के  कारण  कौर  यातायात

 चाहता  हूं  ।  विन्ध्य  प्रदेश  छोटी  बड़ी  ३४  का  कोई  प्रबन्ध न  होने  से  वह  हिस्सा aa  भी

 रियासतों को  मिला  कर  बनाया गया  है  ।  पिछड़ी हुई  स्थिति  में
 यदि

 रेल
 निकालने

 आजादी  मिलने  के  बाद  हम  जो  इस  रियासत  की  वहां  पर  प्राथमिकता  दी  जाये  तो  वहू

 बाले
 थे  ने  दोहरी  गुलामी  से  मुक्त हुए  कौर  हिस्सा  aga  जल्दी  तरक्की  कर  सकता  हूँ



 ३०  मार्च
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 ९९५३  २५५७ २५५६  भ्र नू दानों  की  मांगें  अनुदानों  की  मांगें

 हमारे  यहां  पर  ऐसे  साधन  नहीं  हूं  कि  जिन  की  कि  जो  ग्रांट  केन्द्र  से  पार्ट  सी  स्टेट्स  को  दी

 वजह  से  हम  भ्र पनी  आवाज  बुलन्द  कर  सकें  जाती  है  उस  में  काफी  छान  बीन  की  जाती

 दूसरे  राज्यों  के  समान  हम  प्रचार  कर  है  ।  उस  छान  बीन  के  अन्दर  कभी  ऐसा  होता

 कौर  अपनी  मांग  को  केन्द्रीय  सरकार  है  कि  रुपया  इतने  अधिक  समय  के  बाद  मिलता

 शीघ्रातिशीघ्र  मंजूर  करवा  सकें  |  हू  कि  साल की  समाप्ति ही  हो  जाती हँ  ak

 यदि  वहां  रेल  निकाली जाये  तो  इन  चीजों  उन  को  ग्रांट  ठीक  समय  पर  न  मिलने  से  वह

 की  बहुलता होने  के  कारण  वहां  देश  के  रुपया  aa  नहीं  हो  पाता  ।  इस  प्रकार

 उद्योगपति  आसानी  से  कई  उद्योग खोल  सकते  वह  रुपया  डूब  जाता  या  लैप्स  हो  जाता

 ह  ।  इन  उद्योगों  के  खुल  जाने  से  एक  तो  वहां  है  ।

 की  गरीब  जनता  की  बेकारी  दूर  हो  सकती

 है  और  दूसरी  जोर  देश  का  बहुत  बड़ा  हित
 इसलिये  मेरा  सुझाव  कि  जितना

 रुपया  समय पर  खचਂ  किया जा  सका
 साधन  हो  सकता  है  ।

 या  तो  वह  उन्हें  समय  से  पहले  दिया  जाय

 एक  बात  की  में  सरकार का  ध्यान  या  वहਂ  रुपया  लैप्स न  किया  जाये  कौर

 शर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  वह  यह  है  कि  साल  उन  को  देने  के  लिये  रक्खा  जाय  ।

 विन्ध्य  प्रदेश  में  बहुत  सी  नदियां  हें  और  सुन्दर
 महोदय  अध्यक्ष-पद  पर

 सुन्दर  प्रपात  हूँ  जिन  से  मेरा  ख्याल  है  कि

 बिजली  भी  पैदा  की  जा  सकती  है  जिस  से
 अ्रासीन  हुए  |

 प्रदेश  को  बहुत  बताया  जा  सकता  है  ।  मुझे  कहना  है  कि  हर  एक  राज्य के  लिये

 संविधान  के  कि  अ्रलगਂ  अलग  पबलिक
 में  एक  बात  श्र  प्राय  के  सामने  रखना

 सर्विस  कमीशनਂ  नहीं हो  सकता  ।
 चाहता  हूं  |  विन्ध्य  प्रदेश  के  लोगों  की  ag

 मांग  रही  हैं  कि  जो  हिस्से  उन  के  प्रदेश  के
 केन्द्रीय  पबलिक  सर्विस  कमीशन  को  यह

 कार  दिया  जायਂ  कि  वह  पांडे  स्टेट्स
 काट  कर  दूसरे  राज्यों  में  मिला  दिये  गये

 के  लिये  उम्मीदवारों  को  चुनने  के  लिये  एक
 उन  को  वापस  कर  दिया  जाये  बल्कि  साथ  ही

 अपना  अ्रलगਂ  सेलेक्शन  बोर्डे  नियुक्त कर  दें  ।
 सांसी  कमिश्नरी  के  जालौनਂ

 इस  तरह  काम  में  सहूलियत  होगी  और  जल्दी
 ्र  झांसी  इन  चार  जिलों  को  जिन  की  संस्कृति

 भी  होगी ।
 रहन  सब  कुछ  बुन्देलखंड  ही

 इस  के  अलावा  पार्ट
 शख़्सी

 स्टेट्स  शर विन्ध्य  प्रदेश  के  साथ  मिला  दिया  जाये
 विशेषकर  जहां  तक  विन्ध्य  प्रदेश  का  सम्बन्ध

 कौर  इस  प्रकार  विन्ध्य

 बना  दिया  जाय  कौर  शीघ्र  से  शीघ्र  उस
 है  यह  मालूम  gar  है  कि  जियोलाजिकल

 को  श्रेणी  में  लाने  का  प्रयत्न  किया  जाय  ।  सर्वे  इंडिया  द्वारा  जो  सर्वे  वहां  पर  हुआ

 उस  से  वहां  बहुत सी  ऐसी  वस्तुयें  मिली  हैं
 वहां  की  धारा सभा  भी  इस  प्रकार  का  प्रस्तावਂ

 पास  कर  चुकी  कि  उसे  शीघ्र से  शीघ्र
 जिन  का  उपयोग कर  यहਂ  प्रदेश  बहुत  जल्दी

 तरक्की कर  सकता  कौर  भागे
 कਂ  श्रेणी  के  राज्यों  में  कर  दिया  जाय॑  ।

 बढ़  सकता  इस  tana सर्वे  करने

 अब  में  श्राप  का  ध्यान  कुछ  उन  बातों की  पर  वहां  बहुत  सा  ऐसा
 मटीरियल  भी

 are  दिलाना  चाहता  हूं  जिन  की  वजह  से
 उपलब्ध  gar  ह  जिन  से

 सीमेंट  आदि  के  उस  राज्य  में  कारखाने भी जो  | जि  श्रेणी  राज्य  की  सरकारें हूं  उन  को  कुछ

 कठिनाइयां  होती हूं  ।  पहली बात  तो  यह
 है

 खोले  जा  सकते  हें  ।



 २५५८  अनुदानों छी
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 मोतीलाल

 अन्त  में  वहां  के  हरिजनों की  दशा  के  नहीं  हूँ  कौर  उन  में  हरनेक  त्रुटियां  भी  हे

 बारे ंमें  कहना  चाहता  हूं  ।  जहां  तक  हरिजनों  इसलिये  केन्द्रीय  ats  भारतीय  dag  से

 का  सम्बन्ध  विन्ध्य  प्रदेश  बहुत  पिछड़ा  रोध  करता  है  कि  वह  भारतीय  संविधान  में

 हुमा  पौर  वहां  के  हरिजन तो  बहुत  ही  दिये  अधिकारों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये

 पिछड़े  हुए  ह  हरिजनों  की  दशा  तो  लगभग  ऐसा  केन्द्रीय  कानून  बनाये  जिस  से  कानून  का

 सारे  भारतवर्ष  में  एक  समान है  ।  यह
 तो  उल्लंघन  करने  वालों  को  ater  दंड  दिया

 सर्वविदित  ही  कि  इमरान  यानी  सबे  जा  सके  प

 हिन्दू  हरिजनों के  साथ  weal  व्यवहार  नहीं
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने

 करते  हें  ।  यह  ठीक  हू  कि  बाप  ने  भारतीय

 संविधान  के  श्रत्तगंत  १७वें  अनुच्छेद  में  काफी  समय  ले  लिया  हैं  ।

 छूत  को  वर्जित  कर  दिया  है  और  उसका  अन्त  श्री  मोतीलाल  मालवीय  :  बस  एक  मिनट

 कर  दिया  है  लेकिन  fas  संविधान  में  के  अन्दर  खत्म  किये  देता  हूं  ।

 लिख  देने  भर  से  काम  नहीं  चलने  वाला  सेवक  संघ  इस  प्रकार  के  कानून  का  मसविदा

 है  ।  इस  कार्य को  सम्पन्न कराने  की  सब  से  बनाने  में  अपना  सहयोग  दे  देने  का  विश्वास

 बड़ी  जिम्मेदारी  गृह  विभाग  पर  है  और  उसे  दिलाता  है  ह  प्लानिंग  कमीशन  ने  भी  अपनी

 यह  देखना  चाहियें  कि  १७वें  नाटिकल को  पंचवर्षीय  योजना  मैं  यह  बात  स्पष्ट  रूप से
 ग्रस्त  में  लाने  के  लिये  सही  तौर  पर  कुछ  काम

 मान ली  हे  कि  सारे  भारत  भर  में  हरिजन

 हो  रहा  हैं  या  नहीं
 ।  इस

 दुष्टि  से  उसे  एक  उत्थान के  लिये  देश  भर  में  व्यापक रूप  से

 ऐसा  कानून  पास  करना  चाहिये  जिस  से  कि  काम  करनें  वाला  हरिजन  सेवक  संघ  एक  मात्र

 भ्रपराधों  में  पुलिस  सीधा  हस्तक्षेप  कर  सके
 संस्था  इस  संस्था  को  गांधी  जी  का  श्राशयीर्वाद

 जो  कागनिजेबिल  हों  ।  इस  बात  के  लिये  सन्  प्राप्त  है  और  पूज्य  ठक्कर  बापा  जैसे  समाज

 १९५१  कमिश्नर  फार  क रडयल्ड  कास्ट  सेवियों का  भी  आशीर्वाद  प्राप्त हे  ।  सरकार

 एण्ड  दौड्यूल्ड  ट्राइब  की  रिपोर्ट  में  भी  स्पष्ट  को  चाहिये  कि  ag  हरिजन  सेवक  संघ  जेसी

 रूप  से  इस  चीज का  उल्लेख  पाया  है  कि  गैर  सरकारी  संस्थापकों  को  जो  सहयोग  देने

 होम  मिनिस्ट्री  इस  बात  के  लिये  प्रयत्नशील  है
 को  तैयार  उन  से  सहयोग  ले  कर  और

 १७  वें  नाटिकल  के  मुताबिक  वह  एक  अरपना  सहयोग  दे  कर  सामाजिक  निर्योग्यताओओं

 ऐसा  कानून जल्द  से
 जल्द

 ला  रही है  जिस से  का  निवारण करे  जिस  से  हरिजनों  का  उत्थान

 यह  सामाजिक  अ्रयोग्यतायें  शीघ्र  से  शीघ्र
 जल्द से  जल्द  हो  सके  |

 दूर  हो  सकें
 ।

 इस  सिलसिले  में  में  ara  इंडिया
 श्री  बीरेन  दत्त  :

 हरिजन  सेवक  संघ  का  जिक्र  करना  चाहता  हुं  ।

 उस ने  भी  १०  दिसम्बर  १९५२  के  aa  क्योंकि  में  त्रिपुरा  से  ्र  रहा  हूं  इसलिये  में

 निवेदन  पत्र  में  सरकार  से  इस  प्रकार  का  सब  पहले  वहीं  के  बारे  में  कुछ  कहना

 भ्रनुरोध  किया  था  कि  चाहूंगा  |  त्रिपुरा के  मुख्य  भ्रायुक्तਂ  अपनी

 करतूतों  के  कारण  कांफी  बदनाम  हो  चुके

 संविधान  के  भ्रनुसार  जो  सौलिक  उन  का  व्यवहार  इतना  खराब  है  वह

 अधिकार  हरिजनों  को  दिये  गये  हें  शौर  उन  व्यापारियों  शादी  को  ठोकर  मारते

 को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  विभिन्न  राज्यों  शिक्षकों का  अपमान  करते  वहां पर

 में  जो  कानून  बनाये  गये  वे  एक  सरीखे  लोगों को  बिना  मुकदमा  चलाये ही  जेलों  में



 २५६०  Adal  ना  i  दे  ।
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 aq  दिया  जाता  है  ।  त्रिपुरा
 में

 फिर  श्राप  वहां  उत्तरदायी  सरकार  कयों  नहीं

 ऐसा  प्रशासन  क्यों  है  ?  स्थापित  करते  ?  विभाजन  के  पश्चात् ९  त्रिपुरा

 जब  हम  सरकार  से  त्रिपुरा  में  उत्तरदायी  लगभग  भारत  से  कट  सा  गया  वहां  केवल

 सरकार  स्थापित  करने  के  लिये  कहते  हें  तो  वायुयान  द्वारा  ही  जाया  जा  सकता  वहां

 के  किसानों की  हालत  बहुत  खराब हो  गयी उत्तर  दिया  जाता  है  किਂ  ऐसा  नहीं  हो  सकता

 क्योंकि  वहां  की  आबादी  बहुत  कम  हे  तथा  इस पर  भी  श्री  जो  कि  वहां  के

 मुख्य  लगान  न  मिलने  पर  किसानों
 उस  की  श्राय  भी  बहुत  थोड़ी  है

 ।
 परन्तु

 वास्तविकता कुछ  ही  पहले  वहां  केवल  को  बेदखल  कर  रहे  मुझे  मालूम  पड़ा  है  कि

 एक  मुख्य  ग्राय क्त  FAT  करता  था  और  वह
 सलाहकारों को  इसलिये  नियुक्त  किया  जा

 रहा  है  जिस  से  वे  मुख्य  ग्रायक्त की  हां  में  हां
 मुख्य  आयुक्त  तथा  जिला  मजिस्ट्रेट  दोनों  का

 ही  काम  करता  कर्ब  वहां पर  मुख्य  प्राय  कत
 मिलाते  रहें  तथा  साथ  ही  उन  के  काले  कारनामों

 पर  परदा डाल  मेरा  निवेदन है  कि  वहां  पर
 के  अलावा  एक  उप  मुख्य  आयुक्त  तथा  तीन

 निर्वाचक-गण  को  विधान-सभा  के  रूप  में
 सलाहकार रखने  का  प्रस्ताव  पहले  वहां

 दो  सचिव  होते  थे  वहां  १०  सचिव  हें
 काम  करने  दिया  जाये  |

 पहले  वहां  एक  पुलिस  कप्तान  होता  था  अरब  डा०  काटजू  :  क्या  यह  उचित है
 कि

 दो  दो  इसी  प्रकार  अरन्य  अधिकारियों  अधिकारियों  पर  अरोप  लगाये  जायें  तथा

 की
 भी  संख्या  बढ़ाई  गई

 में  पूछता हूं  भला  बुरा  कहा  जाये  जिन  को  यहां पर  अपनी

 इन  सब  बातों का  खच  कहां  से  भ्राता है जो है  जो
 सफ़ाई देने  का  अवसर  प्राप्त  नहीं  है  ?

 वहां  पर  उत्तरदायी  सरकार  स्थापित  नहीं  की
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  किसी  माननीय

 जा  सकती  है  ?
 सदस्य  को  किसी  afer ey  के  सम्बन्ध

 बहुत  अधिक  समय  cea  माननीय  में  कुछ  कहना हो  इस  का  नाम  चर्चा  के

 दौरान में  लाना  हो  तो  अच्छा  होगा  कि  ऐसे प्रधान  मंत्री  ने  एक  परिषद्  नियुक्त  की  है  ।

 त्रिपुरा  में  केवल  सलाहकार  रखे  जायेंगे  ।
 *  मामले की  सुचना  पहले ही  से  सम्बद्ध  माननीय

 में  पूछता हूं  इन  की  आवश्यकता क्या  है  तथा
 मंत्री को  दे  दी  जाये  जिस  से  वह  उस  के  बारे में

 उन्हें  किन  व्यक्तियों  में  से  चुना  जायेगा  ?  पुरी  सुचना  प्राप्त कर  के  उस  का  समय  पर

 ढ्र्म थि  पता  लगा  है  कि  यह  सलाहकार  उन्हीं  उत्तर दे  सकें  ।  इस  से  चर्चा  करने  में  भी

 व्यक्तियों  में  से  होंगे  जिन्हों  ने  निर्वाचन  में  सुगमता  होगी  ।

 अपनी  जमानत  तर  खो  दी
 अब  माननीय  श्री  रघुवर  दयाल

 जब  भाग  नकली  राज्यों  के  सम्बन्ध
 मिश्र  अपना  भाषण  त्रारभभ  कर  सकते  हैं  ।

 में  चर्चा  हो  रही  थी  तो  श्राप  ने  ही  यह  सुझाव  सदन  में  भाषण  देने  यह  श्राप  का  पहला

 रखा  था  कि  त्रिपुरा के  निर्वाचक-गण  को
 ही  अवसर है  ।

 विधान  सभा  के  रूप  में  काम  करने  दिया जा  ये  |

 qs  राय  वहां  के  सभी  व्यक्तियों की  वे  श्री  आर०  मित्र

 उत्तरदायी  सरकार  चाहते  ह्  इस  सम्बन्ध  :  उपाध्यक्ष  ड म झाप  का  कृतज्ञ  हुं

 में  काफी  लेख  समाचार  पत्रों  आदि  में  भीਂ  कि  mitt  मुझे  बोलने  को  मौका  दिया  लेकिन

 प्रकाशित  हो  चुके  सदन  के  सदस्यों को  मुझे  यह  नहीं  मालूम  कि  मुझ  को  अप  राज

 भी  ऐसा  किये  जाने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  कितना  समय  देंगे  ।
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 विधायक

 उपाध्यक्ष  क्या  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  इस  देश  के  लिये

 ७  बजे तकਂ  बोल  कर  श्रापना  भाषण  कल  जारी  क्या  क्या  काम  किया है  कौर  इस  देश  की

 चाहेंगे  या  कल  ही प्रारम्भ करेंगे  ?
 बदकिस्मत  जनता  ने  उन  से  उतना

 फायदा

 नहीं  उठाया  जितना  उठाना  चाहिये  था  ।

 श्री  आर०  डॉ०  उपाध्यक्ष

 में  इस  पार्लियामेंट  का  एक  नया  मेम्बर  हूं ।  इस  के  बाद  में  भ्र पनी  होम  मिनिस्ट्री को

 सब  से  पहले  मेरा  दत्त  व्य  यह  है  में  पूज्य पा दु  मुबारकबाद  देना  चाहता हूं  कि  जिस  के  विषय

 महात्मा  गांधी  जिन  केਂ  नेतृत्व  में  यह  देश  पर  में  बोल  रहा  जिस  मुल्क  ग्रा ज़ाद

 आजाद  हुआ  देश  की  यह  स्वतन्त्र

 कमेन्ट  जिस  पार्लियामेन्ट का  सदस्य
 उपाध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य

 होने  के  नाते  मुझे  राज  बोलने  का  मौका  ATT

 दे  रहे  wet  श्रद्धांजलि
 अपना  भाषण  कल  जारी  करें  ।

 satiate  टंकण  तथा  पत्र  आहलाये
 उस  के  बाद  में  देश  की  उस

 टूट  ऐसेम्बली  को  मुबारकबाद  देता  हूं  जिस
 विधेयक

 वित्त  उपमंत्री  एम०  ato
 ने  इस  देश  के  लिये  एकਂ  प्रजातंत्रीय शासन

 का  विधान  बनाया  कौर  इस  बात  का  मौका  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 दिया  कि  इस  देश  के  तमाम  नर  हैदराबाद  के  सिक्कों  तथा  नोटों  केਂ

 विधिमान्य  रहे  at  की  कालावधि

 सभी  भाई  मिल  कर  इस  राज्य के  भागी  हों  में  बृद्धि  हैदराबाद  पत्र  चलाया

 श्र सब  मिल  कर  के  इस  देश  को  तरक्की  अधिनियम  संख्या  2,  १३२७  का

 के  रास्ते  पर  चरागे  ले  उस  ने  ऐसा  संविधान  निरसन  करने  तथा  कतिपय  अन्य

 बनाया  जो  कि  तमाम  दुनिया  के  प्रजातंत्रीय  प्रासंगिकਂ  उपबन्ध  करने  वाले  विधेयक

 संविधानों में  बढ़िया  से  बढ़िया  संविधान  जिस  रूप  में  कि  वह  राज्य-परिषद्

 द्वारा  पारित  विचार  किया

 तीसरे  नम्बर  पर  में  प्रधान  मंत्री

 को  मुबारकबाद देता  हूं  कि  उन्हों ने  इस  देश

 की  बागडोर  हाथ  में  लेने  के  बाद  इस  देश
 हैदराबाद  उन  देशी  राज्यों  में  से  एक  था

 जिन  के  अपने  पत्र  चला  तथा  सिक्के  थे  ।
 को  बढ़ाने  में  बहुत  कुछ  कायें  किया  ।

 उन  के  नेतृत्व में  हम  ने  भ्र पने  देश  की
 अ्राज्ादी  वित्तीय  एकीकरण  के  फलस्वरूप  frat  तथा

 पत्र  चला  केन्द्रीय  विषय  बन  गये  तथा
 की  लड़ाई  हम  को  प्रा  भ्र ौर  श्री

 बाद  राज्य  की  सिक्के  तथा  ward  सम्बन्धी
 भी  कि  पंडित  जवाहरलाल  जी  नेहरू  के

 व्यवस्था  की  अ्रास्तियां  तथा  दायित्व  केन्द्रीय

 नेतृत्व  में  हमारा देश  बहुत  बढ़ेगा  ।  में

 सरकार ने  ले  लिये  |
 इस  पार्लियामेन्ट में  सुन  रहा  हमारे जो

 एकीकरण  के  ठीक  पहले  तत्कालीन मुखालिफ  भाई  हूँ  वे  कुछ  बातें  करते  कुछ

 कांग्रेंस  पार्टी  के  भ्रामक  हें  वे  भी  कहते  हैदराबाद  सरकार  ने  एक  विधि  बना  कर

 भी  लोग  कुछ  हमारे  मोहतरम  तीय  चलायें  को  राज्य  में  विधिमान्य  घोषित

 लीडर  को  बदनाम  करने  की  कोशिश  करते  कर  दिया  हाली  सिक्का  ware  तथा

 लेकिन  की  तवारीख  बतलायेगी  कि  भारतीय  चला  के  बीच  विनिमय  दर  निश्चित
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 विधेयक  २५६५

 कर
 ७

 हाली  सिक्कों का  मूल्य  ६  भारतीय  सिक्के  या  जारी  नहीं
 किये  जायेंग े।

 रुपये  के  बराबर  निश्चित  कर  दिया  गया  |  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज़्य  सरकार  के

 जेसा कि  मं  ने  कभी  वित्तीय  एकीकरण  विचार-विनिमय  करने  के  बाद  यह  भी  फैसला

 के  पश्चात्  चला  तथा  टंकण  केन्द्रीय  विषय  किया  है  fe  एक  साल  तक न  केवल  राज्य

 बन  गये  तौर  हैदराबाद  की  टंकण  तथा  चलाया  चला  के  छोट  जैसे  राठ  wit  तथा

 सम्बन्धी  विधियां  राज्य  में  केन्द्रीय  विधियों  उस  से  कम  मलय  के  वापस  नहीं  लिये

 बल्कि  उक्त  सिक्के  उचित  परिमाण  में के  रूप  में  प्रवृत्त  रही  सन्  १९५१ में

 संसद्  ने  ख  राज्य  विधियां  प्रीमियम  उपलब्ध  भी  किये  जायेंगे  जिस  से  कि  तअन्तवर्ती

 १९५१'  पारित  जिस  के  द्वारा  कितने  काल में  गरीब  वर्णों को  विनिमय की  पर्याप्त

 ही  केन्द्रीय  अधिनियमों  का  विस्तार  उन  राज्यों  सुविधाएं मिल  सरकार को  यकीन  है  कि

 मे ंभी  कर  दिया गया  ।  भारतीय  टंकण  इस  रियायत  से  ग़रीब  लोगों  पर  विमुद्रीकरण

 अधिनियम  १९०६  चलाने  का  कोई  प्रतिकूल  प्रभाव  नहीं  पड़ेगा  और

 १९४०  भी  उन  अधिनियमों  में  शामिल  दो  ay  की  कालावधि चालू  राज्य  चलायें के

 इस  ख  राज्य  विधियां  अधिनियमਂ  वापस  लिये  जाने  के  लिये  भी पर्याप्त होगी

 द्वारा  हैदराबाद  राज्य  की  टंकण  सम्बन्धी
 यह  विधान  हैदराबाद से  सामन्तशाही

 विधियों  का  निरसन  हो  गया  परन्तु  यह  शासन का  अन्त  किये  जाने  की  दिशा में  एक
 उपबन्ध  कर  दिया  गया  था  हैदराबाद

 श्र पग  होगा  तथा  इस  से  हैदराबाद राज्य
 के  सिक्के  तथा  एक  रुपये  के  नोट  2  देश  के  श्रमिक  जीवन  के समर्यान्क्ल  बन  सकेगा
 PSK  से  दो  वर्ष की  कालावधि में  विधिमान्य

 उपाध्यक्ष  महिला :  प्रस्तुत
 एक  रुपये  से  भ्रमित  मूल्य के  नोट  जारी

 हुआ  |

 करने  कैप्री  को  तब  नहीं  छेड़ा  गया  था  ।
 डा०  atm  चन्द्र  :-  में

 अ्रतएव  इस  समय  स्थिति  यह  हैं  कि  हैदराबाद  माननीय  वित्त  मंत्री  को  पहला  विधेयक  वापस

 के  सिक्के  तथा  एक  रुपये के  नोट  १  ले  छेने  तथा  वर्तमान  विधेयक  को  संशोधित

 १९५३  a  विधिमान्य  नहीं  रहेंगे  जब  कि
 रूप में  प्रस्तुत करने  के  लिये  बधाई  देता

 हैदराबाद  के  gary  नोट  विधिमान्य  रहे  इस  विधेयक  के  प्रभाव स्वरूप राज्य  में  एक

 करायेंगे  अब  सरकार  सारी  स्थिति  का  तथा  चार  ara  के  सिक्के

 लोकन  करने के  वाद  इस  नतीजे पर  पहुंची है  मान्य  रहे  इस  विधेयक  का

 कि  हैदराबाद  की  चलायें  नोट  सम्बन्धी  विधि  ग्धिकांडਂ  लोग  स्वागत  इस  समग्र

 का  निरसन  कर  दिया  जाये  ताकि  उस  दिन  से  ३६  करोड़  रुपये  के  मुख्य  के  सिक्के  तथा  नोट

 हैदराबाद  के  सारे  सिक्के  चलायें  FT
 चालू  प्रत  सरकार  ने  यह  फैसला  कर

 के

 विमुद्रीकरण  हो  इस  बात  को  बुद्धिमत्तापूर्ण  कदम  उठाया है
 ।

 ध्यान में  रखते  हुए  कि  इस  समय  काफ़ी  चला यें  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  एक-दो  सुझाव  देने

 चाल  सरकार  यह  चाहती  है  कि  सिक्कों
 इन  चघिधेयकों  को  पारित  किय

 तथा  चलाने  को  दो  वर्ष  तक  ate  विधिमान्य
 जाने  के  पश्चात  हाली  सिक्के  के  भारतीय

 रहने  दिया  विधेयक  में  यही  उपबन्ध  चलाया  4.0  बदले  जाने  के
 पूरी

 इस  कालावधि  में  पहले  से  चले  झरा  रहे  राज्य
 ष  चित्ति प्री  सुविधाएं  जायें

 चलायें  को  वापस  ले  लिया  मंत्री  fe  ag  ऐलनाबाद

 कौर  राज्य  चलाया  में  कोर्ड  कौर  रुपये  के  सरकार  से  यह  कह  दें  कि  वह  विद्वेष  रूप  से

 :289  P.S.D.
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 सूरत

 बाजारों  तथा  देहाती  क्षेत्रों  में  विनिमय  कों  तथा  उस  से  छोटे  सिक्के  सब  से  बाद  म  लिये

 सुविधाएं  उपलब्ध  करें  ।  जायें  क्यों  कि  यदि  ये  छोटे  सिक्के  पहले

 ले  लिये  गये  तो  देहाती  क्षेत्रों में  उथल-पुथल
 इन  weal  के  साथ  में  माननीय  वित्त  मंत्री

 मच  जायेंगी  |  अतः  पहले  छः  मासों  में  १००
 को  एक  बार  बधाई  देता  हूं  किਂ  उन्हों  ने  रुपये के  नोटों  फिर  are  कुछ  मासों  में
 ऐसा  विधान  प्रस्तुत  किया  |

 १०  रुपये के  नोटों का  तब  कहीं  ५  रुपये

 डा०  जिसके
 में  भी

 माननीय  के  नोटों  का  विमुद्रीकरण  किया  जाना  चाहियें  ।

 वित्त  मंत्री  को  पहला  विधेयक  वापस  लेने  यदि  ऐसा  नहीं  किया  गया  तो  बड़ी  बसी

 स्थिति  पैदा  हो  जायगी  ।
 तथा  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  के

 लिये  बधाई  देता  यदि  सरकार  ने
 श्री  मुद्दौदद्दीन  :

 पहलीਂ  प्रस्थापना  के  अनुसार  को  ही
 मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  भारत  सरकार  ने

 विमुद्रीकरण कर  दिया  होता  तो  बड़ी  खराब  आखिर  हैदराबाद  चलायें  को  दो  वर्ष  की

 स्थिति पैदा  हो  सरकार को  धन्यवाद
 वधि  में  वापस  लेन  का  फेसला कर लिया कर  लिया  ।

 देने  के पश्चात में में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  इस  विशेष  रूप  से  देहाती  क्षत्रों  लोगों  को

 अब तक जो तक  जो  हमारा  चला  था  उस  का
 भारतीय  चलाया  से  परिचित  होने  का  समय  मिल

 करने  से  हैदराबाद  राज्य  को  कुछ  नुकसान  जायगा  |  setae  चलायें  को  वापस  लेने

 उसे  चांदी के  सिक्के  बनाने से  १.४
 तथा  उस  के  स्थान  में  भारतीय  चला  चालू

 करोड़  रुपये  प्रति  वर्ष  का  लाभ  हुआ  करता  था  करने के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  तथा  हैदराबाद

 जो  समाप्त  हो  जायेगा  ।  पहले ही  हम  सरकार  के  बीच  समन्वय  आवश्यक  है
 ।

 इस
 अपनी  डाकघर  इरादी  कोई  प्रतिकर  लिये  समन्वय के  सिलसिले  में  में  यह  कहना  चाहता

 बिना दें  बैठे  हमारा  करोड़ों  रुपये  का  हूं कि  हैदराबाद सरकार  ने  इस  प्रयोजनार्थ
 rg) i+ =

 सैनिक  सामान  भी  ले  लिया गया  अरब  प्रदान  @  दराबाद  चलायें  विमुद्रीकरण

 यह  है  कि  विमुद्रीकरण  होगा
 ?  माननीय  तथा  प्रकीर्ण  )  उपबन्ध  विधेयक  पुरःस्थापित

 वित्त  उपमंत्री के  वक्तव्य  से  यह  पता  लगता है
 किया  है  ।  यह  विधेयक  ११  १९५३  को

 fe  एक  रुपये  के  सिक्कों  तथा  wer  छोटे
 प्रकाशित हुआ  था  ।

 सिक्कों का  विमुद्रीकरण एक  ही  दिन  होगा

 क्या  में  ठीक  हुं
 ?  इस  समय  हैदराबाद  राज्य  में  चालू

 HA  चलाने  का  मूल्य  लगभग
 श्री  एम०  सी०  ?  १९५३

 से  वे  दो  are  ae  के  लिये  विधिमान्य  कर  दिये

 ४८
 करोड़  रुपये  मुझे तो  यही  जानकारी

 हो  सकता है  कि  में  गलत  हूं  ।  wa  एक
 जायेंगे  gat  ये  सबे  भारतीय  चलाया

 महत्वपूर्ण उत्पन्न  होता  है  ।  कुछ  वर्ष  बाद
 से  बदल  लिये  जायेंगे  |

 र. हदराबाद का का  काफ़ी  नाथ  ऐसा  रह  जायेगा

 डा०
 ठीक  है

 ।
 में  समझता  हूं

 जो  भारतीय  ward  से  बदले  जाने  के  लिये

 किसी  सरकारी  खजाने  या  स्टेट  aw  में  न कि
 हैदराबाद  के  कोई  श्र  नोट  नहीं  छापे

 जायेंगे  और  न  ही  सिक्के  बनाये  जायेंगे  ।  लौटाया  गया  हो  ।  इस  प्रकार  कुछ  अवशिष्ट

 परन्तु  मुझे  यह  सुझाव  देना  है  कि  पहले  बड़े  लाभ--जिस  का  अमानत  में  ने  कोई ४  से

 ७

 नोटों  का  विमुद्रीकरण  किया  जाये  एक  रुपये  के  लेकर  ६  करोड़  रुपये  लगाया  है  केन्द्रीय
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 सरकार  को  मिल  जायेगा  चलायें  कृष्णमाचारी  समिति  की  सिफ़ारिशों  के

 wa  एक  केन्द्रीय विषय  है  ।  मुझे यह  सुझाव  भ्रनुसार  रक्षित  पत्र  चलायें  की  श्रारस्तियों  को

 देना  है  कि  यह
 ४

 या  ६  करोड़  रुपये  का  अवशिष्ट  सरकार  झपने  अ्रधिकार में  ले  लेगी  ।  इन

 लाभ  हैदराबाद  को  विकास  प्रयोजनों  के  लिये  शराबियों में  न  केवल  भारतीय  मुद्रा  ही  थी

 दिया  जाय ॥  अपितु  इन  में  भारत  सरकार  की  प्रतिभूतियां

 तथा  हैदराबाद की  प्रति  भूतियां  भी  थी ं।

 दूसरा  सुझाव  मुझे  यह  देना  है  कि  देहाती  में  नहीं  जानता  कि  भारत  सरकार  ने  हैदराबाद
 क्षेत्रों  जनता  भारतीय  wears  से  पुर्णतः  सरकार  की  प्रतिभूतियों  को  भी  निष्क्रिय  के

 परिचित नहीं  है  ।  चलायें  के
 लिये  भ्रपने  अधिकार में  ले  लिया है  ।  यदि

 भारतीय  चलाने  से  बदले  जाने  के  सम्बन्ध  में  वित्तीय  एकीकरण  की  तारीख  पत्र  चलाया

 अधिक  से  अधिक  सुविधायें  उपलब्ध  की  जानी  चलाने  के  लिये  हैदराबाद  सरकार  की

 चाहियें  ।  में  सुझाव देता  हूं  कि  भारत  सरकार  भूतियों को  रक्षित रूप  में  रख  लिया  जाता  तो

 हैदराबाद  सरकार  को  झ्राव्यक  धनराशि  दे  में  समझता  हूं  कि  वित्त  विभाग  इस  बात  पर

 ताकि  वह  बाजारों  आदि  में  चला  के  बदले  विचार  कर  सकता  है  कि  हँ  दरबार  सरकार

 जाने  के  लिये  सुविधायें  उपलब्ध  कर  सके
 |  की  प्रतिभूतियों  का  निष्क्रमण  करने  के  लिये

 इस  प्रकार  लोगों  में  भी  यह  विश्वास  हो  जायेगा  भारत  सरकार  को  वह  उत्तरदायित्व  निष्क्रमण

 कि  सरकार उन  के  राज्य  चलायें  को  भारतीय  तारीख  को  ऊपर  ले  लेना  चाहिये  ।

 चलाया  से  बदलने  के  लिये  हमेशा  तैयार  है  ।

 इन  सुविधाओं के  दिये  जाने  से  साहुकार  ग़रीब
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  माननीय

 लोगों  का  पोषण  भी  न  कर  सकेंगे  |
 सदस्य  इस  विधेयक  को  पारित  करना  चाहते

 जहां  तक  में  समझता  ये  सुविधायें  हैं  तो  सदन में  €  गणपूर्ति  होनी

 अन्यथा  मुझे  यह  चर्चा  स्थगित  करनी  पड़ेगी  । आवश्यक  इस  में  तो  कोई  सन्देह नहीं  है  कि

 इन  सुविधाओं  के  उपलब्ध  किये  जाने  पर  कुछ
 सरकार  का  यह  कत्तव्य  है  कि  वह  यह  देखे  कि

 व्यय  परन्तु  फिर  भी  इन  का  उपलब्ध  सभी  सदस्य  यहां  उपस्थित हों  ।

 किया  जाना  श्रावक है  ।

 श्री  fags  tra  :  यह  एक

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  एक  कौर
 aaa  विधेयक  है  ।  किन्तु  जो  हैदराबाद  शहर

 बात  का  भी  स्पष्टीकरण करें  ।  कृष्णमाचारी  में  हो  रहा  है  हमें  उस  पर  विचार करना

 चाहिये  ।  वहां  मज़दूरों पर  लाठी  चलाई समिति  रिपोर्ट  में  यह  कहा  गया  है  कि

 उस्मानिया  सिक्के  तथा  चला  का  उल्लेख  करे
 धारा  १४४  लगा  दी  गई  है  ।  ऐसा  सब  कुछ

 दिया  जाय  ।  फेडरल  वित्तीय  एकीकरण  से  इस  विमुद्रीकरण की  बात  को  लेकर  gar  है  ।

 उन  लोगों  की  मांगें  ये  थीं  कि  उन  का  वेतन
 भारत  सरकार  पर  हैदराबाद  के  पुरे  चलाथ

 का  उत्तरदायित्व  ar  ware  वित्तीय  हाली  सिक्का के  बराबर  न  दिया जाय  बल्कि

 परिवर्तित  मुद्रा  में  दी  जाय  ।
 एकीकरण  किये  जाने  की  तारीख  पर  भारत

 सरकार  नहीं  जारी  किये  गये  पुरे  पत्र  चला

 तथा  सिक्कों  के  साथ  रक्षित  पत्र  चला  तथा  गत  वर्ष  जून  में  वित्त  मंत्री
 नें  बताया

 था

 टकसाल की  आस्तियों को  अधिकार  में  कि  हैदराबाद  मुद्दा  का  पहली  2X8

 ले  लेगी
 ”

 ॥  से  विमद्रीकरण  कर  दिया  जायगा  ।  में  न  उन



 है  बै  Ly ’

 श्री  विशाल

 को  हैदराबाद  की  विशेष  परिस्थिति  के  विषय  का  आश्वासन चाहता  हूं  टकसाल में  काम

 में  लिखा था  ।  में  ने  उन्हें कम  राय  वाले  करने  घाले  व्यक्तियों  को  यह  झ्राशंका  है  कि

 उन्हें  नौकरी  से  हटा  दिया  जायगा  ।  ऐसा  नहीं व्यक्तियों  विशेषकर  मज़दूरी  पाने  वालों  की

 कठिनाइयों  के  विषय  में  लिखा  झर  यह  प्रार्थना  किया  जाना  चाहिये  ate  उन  की  नौकरी  की

 की कि  कम  से  कम  कुछ  समय  के  लिये  ये  पर  किसी  प्रकार  का  डाले
 बिना  उन्हें

 शरर  नौकरी दी  जानी  चाहियें  ।  नोट
 छापने

 छोटे  छोटे  सिक्के  वैध  सिक्कों  के  रूप  में  चलते

 रहें  ।  वित्त  मंत्री  का  उत्तर था  कि  ऐसा  वाले  प्रेस  के  कर्मचारियों  को  भी  नौकरी  से

 करना
 सम्भव  नहीं

 था  |  झर  हैदराबाद को
 नहीं  हटाना  चाहिये  |  यदि  कुछ  नोट या  सिक्के

 इस  प्रकार की  विशेष  सुविधा  नहीं  दी  जा  सकती

 थी ।  ward  उन्हों  ने  यह  भी  ठीक  समझा
 को इस  की  विकास  योजनाओं के  लियें  दे

 कि  राज्य  के  सिक्के को  साल तक  वैध  देना  चाहिये  ।  पुलिस  कार्यवाही के  बाद  से

 सिक्के के  में  चलने  दिया  जाय  ।  किन्तु  एक  यहां  कोई  विकास  योजना  आरम्भ  नहीं  की

 बात
 तो  निश्चित  है  कि  इस  से  कम  राय  वाले

 गई  ।  जिन  छोटे  कारखानों को  सरकार

 व्यक्तियों  को  हानि  होगी  ।
 में  ने  हैदराबाद  चलाती  थी  वे  बिड़ला  को  दिये  जा  रहे  हें  ।

 के  वित्त  मंत्री  को  इन  मज़दूरों की  कठिनाइयां  रजाकारों ने  राज्य  के  बहुत  से  धन  को  बर्बाद

 समझाई |  झ्र भी  तक  हैदराबाद  सरकार ने
 किया  ।  हम  चाहते हूं  कि  वह

 धन
 राज्य  को

 वेतन  सम्बन्धी  रूपरेखा  के  विषय  में  कुछ
 विकास  कार्यों  के  लिये  दिया  जाय  ।  हम  ऐसा

 निश्चित  रूप  से
 तय

 नहीं  किया  ।  उस  का  तो  मुद्रा  का  विमुद्रीकरण  कर  रहे  हू ंजोकि  यहां  बहुत

 यह  कहना  है  कि  इस  से  कम  राय  वाले  व्यक्तियों  समय  तक  प्रचलित थी  ।  इस  मामले में  बहुत

 को  हानि  नहीं  होगी  ।  हैदराबाद  सरकार  सी  कठिनाइयां  हे  ।  जो  धन  विनिमय  के  लिये

 हमें इस  बात  का  श्रीनिवासन भी  नहीं  देती  कि  खजाने  में  नहीं  रहा  है  उसे  हैदराबाद

 इन  लोगों  को  कोई  हानि  नहीं  होगी  सरकार  को  दे
 देना  चाहिये  ।

 शौर  न  चीज़ों के  दाम  ही  बढ़ेंगे ।  att  शिवपुरी  स्वामी  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 यहां  खाद्य के  कुछ  विशेष  प्रबन्ध  मुझे  इस  बिल  का  स्वागत  करने  में

 का  इस  पर  हैदराबाद  तथा  सिकन्दरा बाद
 बड़ी  खुशी  होती  है  कि  हैदराबाद  में

 में  नियंत्रण हैं
 ।  वहां  मज़दूरी  का  ६७  प्रतिशत  जिस  चीज़  को  हम  निज़ाम  शाही  का  निशान

 भाग  खाद्य  पर  होता है  ।  मुझे  बताया  गया
 समझते  थे  वह  खत्म  हो  रही  है

 ।  इस
 में  कोई

 कि  वहां  सरकार  मकान  कें  किराये  के  सम्बन्ध  शाक  नहीं  कि  जिस  कहीं  पर  परिवर्तन

 में  एक  भ्रध्यादेश  जारी  करने  वाली  gat  करते  हे  तो  लोगों  को  कुछ  न  कुछ  are

 जहां  पहिले  १४  हाली  सिक्का  रुपये  किराये  वश्य  हमरा  करते हें  ।  लेकिन  उस  को  सहन

 के  रूप में  लियें  जाते  थे  wa  केवल  १२  लिये  करना  ही  पड़ता  है  ।

 जायें  १४  नहीं  ।  भारत  सरकार  तथा  विशेष

 कर  वित्त  मंत्री  को  इस  बात का  ध्यान  रखना
 अधिक  स्थिति  से  हैदराबाद  में  जो  गरीब

 लोग  हूँ  देहातों  में  रहते  उन  पर  इस
 चाहिये कि  कम  a  ae  व्यक्तियों को

 चीज़  का  कुछ  बुरा  श्रसर  पड़ेगा  ।  इस  लिये

 परिवर्तित  मुद्रा  में  भी  उतना  ही  वेतन  मिले
 हमारी  केन्द्रीय  सरकार  ने  इसे  दो  साल  कौर

 न  कि  पहली  मुद्रा  कें-बराबर  परिवर्तित  मुद्रा  बढ़ाने  निर्णय  किया  है  ।  यह  भी  एक

 स्वागत की  बात  है  i
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 में  इस  बिल  पर  ज्यादा  न  बोलते  हुए  इस  को  कैसे  किया  जाय  क्योंकि  हैदराबाद

 स्टेट में  एक  मूवमेन्ट चल  रहा  है  ।  जो  छोटे सिफ  इतना  ही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  का

 जो  झ्राथिक  परिणाम  होगा  भर  उस  से  जो  कर्मचारी  हज़ार  उन  की  तन्ख्वाह  में  तब्दीली

 परिस्थिति  हैदराबाद  में  पैदा  होगी  उस  के  नहीं हुई  तो  उन  को  घाटा  होगा  ।  लिहाजा

 लिये  बाप  को  कुछ  गौर  करना  कौर  उन  को  जमाने  के  लिहाज  से  तन्ख्वाह  देनी

 उस  पर  गौर  करना  हमारी  केन्द्रीय  सरकार  का
 पड़ेगी ।  इस  लिये  मेरा  कहना है  कि  जो

 treat  फायदा  बच  जाता  है  वह  स्टेट फर्जे भी  है  ।  लिहाजा  जब  श्राप  हैदराबाद के

 लोगों की  खिदमत  करते ह  तो  में  इस  सुझाव
 गवर्नमेंट  को  ही  दिया  जाय  |

 की  ताईद  करता  हूं  ।  साथ  ही  कहता  हूं  कि
 इतना  कहते  हुए  में  इस  बिल  का  स्वागत

 करेन्सी को  नीचे  से  ऊपर  तक  एक  साथ  खत्म  करता  हूं  कौर  पुरजोर  ताईद  करता  हूं  ।

 करन के  बजाय  ऊपर  से  धीरे  धीरे  नीचे  तक
 उपाध्यक्ष  महोदय :  में  समझता  हूं

 जाना  होगा  ।  पहले जो  १००  रुपये  का
 कि  सदन  इस  विधेयक पर  चर्चा  करते  करते

 नोट  है  कौर  दस  रुपये  का  है  उस  को  खत्म

 करना  होगा  ।  उस  के  बाद  साल  या  महीने  थक  गया  है  ।  माननीय  मंत्री  अपना  भाषण

 कल  जारी  रखेंगे  ।  सदन  की  बैठक  कल
 बाद  फिर  नीचे के  दर्जे के  जो  नोट्स ह  या

 क्वालिस  हें  उन  खत्म  करना  चाहिये  ।  दो  बजे  तक  के  लिये  स्थगित

 इस  को  करने से  इस  के  एवज  में  सरकार  को  होती हू  |

 कुछ  फायदा  जरूर  होता है  ।  क्योंकि  हाली  इसक  पहचान  सदन  को  बठक  मंगलवार

 सिक्के  में  मेटल  परसेंटेज  ज्यादा  है  |  इस  लिये  ३१  मान  १९५३  के  २  बजे  तक  के  लिये

 हैदराबाद  सरकार  को  भी  देखना  होगा  कि  स्थगित  हो  गई  ।
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